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सम्पादक की क़लम से

दुनिया भर की सरकारें, शैक्षिक पहलों को अपनाती हैं 
जो कि भली-भाँति सोचे-विचारे गए सिद्धान्तों से निर्देशित 
होती हैं। देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लाभदायक, 
पूर्व-निर्धारित परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए 
जाने वाले निर्णय भी इनसे प्रभावित होते हैं।   

किसी भी पहल का निर्माण गहन विचार विमर्श के बाद 
किया जाता है; यह हमारे इरादों को व्यक्त करता है और 
इनके क्रियान्वयन का कार्य बहुत ही जटिल होता है। 
इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र की नवाचारी पहलक़दमियों 
पर भावी पीढ़ी का निर्माण करने और उसे आकार देने की 
एक अतिरिक्त और बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है और यह 
नई पीढ़ी ही किसी देश का भविष्य है।  

सुधारात्मक परिवर्तनों के लिए वातावरण बनाते समय, 
देश के सांस्कृति क और सामाजिक मानदण्डों को ध्यान 
में रखकर नवाचारी क़दम उठाने होंगे। शैक्षिक और 
सामाजिक स्तरों में जो कमी है उसे दूर करने के लिए 
उठाए जा रहे क़दमों, उदाहरण के लिए सकारात्मक 
विभेद (Affirmative action), पुरानी पद्धतियाँ जैसे 
बच्चे को फ़े ल करना या शारीरिक दण्ड देना, परीक्षण 
और मूल्यांकन के ऐसे तरीक़े  जो अधिगम और शिक्षार्थी 
का एकांगी व असंतुलित चित्रण प्रस्तुत करते हैं, उनको 
सम्बोधित करना होगा और उन्हें बदलना होगा। इनमें से 
कई क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं ताकि बच्चा पुरातन व्यवस्था 
द्वारा निर्धारित मानकों पर ख़रा उतरने की कोशिश करने 
के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके 
और आगे बढ़ सके।      

शिक्षा में अभिनव सरकारी पहलों को आकार देते 
समय एक और पहलू को ध्यान में रखना चाहिए – वह 
है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समाज और उसकी 
माँगों में परिवर्तन। और साथ ही सरकार को अपनी 
रणनीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे एक नए 
और समकालीन परिदृश्य को लाभ पहुँचे, जिसमें बच्चे 
वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए 
तैयार हो सकें  और उनसे निपट सकें ।   

हमारी अपनी सरकारी पहलक़दमियाँ भी इससे अलग 
नहीं हैं। कुछ मुख्य सरोकार जो सामने रहे हैं वे इस प्रकार 
हैं - शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराना और 
बाल-मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना जो बच्चों को 
भली प्रकार से फलने-फूलने दें ताकि वे एक समझदार 
व संतुलित वयस्क बनें और आत्मविश्वास की भावना 
से भरपूर हों। पिछले पचास वर्षों में कई चीज़ें बदली हैं 
जैसे शिक्षण और मूल्यांकन विधियाँ जो अब विद्यार्थियों 
को अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद करती हैं, 
साथ ही शिक्षकों को सुगमकर्ताओं के रूप में देखने और 
सहयोगपूर्ण वातावरण के निर्माण को भी प्रोत् साहन मिला 
है।

तो क्या जिन लक्ष्यों की परिकल्पना की गई थी और 
जिनकी अपेक्षा थी वे हमें प्राप्त हो गई हैं? शायद कुछ 
मामलों में ऐसा नहीं हो पाया है। इस अंक में जो लेख 
हैं उनमें इस बात का प्रयास किया गया है कि अब तक 
के प्रयत्नों, सफलताओं और असफलताओं पर एक 
समग्र दृष्टि डाली जाए। पूरे देश में वर्तमान और पिछली 



सरकारों ने जो पहल कीं उनका विश्लेषण इसमें है। 
कुछ लेख उन कार्यक्रमों की भी पड़ताल करते हैं जो 
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रभावित करते हैं। 
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और सर्व शिक्षा अभियान 
के साथ-साथ लोक जुम्बिश (राजस्थान) और गरुु चेतना 
(कर्नाटक) का मूल्यांकन भी किया गया है।

इस अंक में यह कुछ लेख हैं और हमें आशा है कि पाठक 
उनका आनन्द लेंगे। आपकी प्रतिक्रिया और राय का 

स्वागत है, उन्हें आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज 
सकते हैं।

प्रेमा रघुनाथ

मुख्य सम्पादक, लर्निंग कर्व
Prema.raghunath@azimpremjifoundation.org

अनुवाद : नलिनी रावल 
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अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            1

दि हम 1950 से सरकारी नीतियों और महत्त्वपरू्ण 
शिक्षा कमीशन की रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहत 
हैं तो हमारा ध्यान नीतियों की उन सिफ़ारिशों पर 

जाता ह ैजिन्हें बार-बार इनमें दोहराया गया ह ै। यहाँ ऐसी ही 
कुछ सिफ़ारिशों की सचूी दी जा रही ह ै जिन्हें नीति के हर 
वक्तव्य में दोहराया गया ह ै:  

•	 स्कू ल परिसर के भीतर बच्चों की दखेभाल की सवुिधाए/ँ
क्रेश  उपलब्ध कराए जाए ँ(कोठारी आयोग 1968 एनपीई 
1986);

•	 स्कू लों के लिए लचीले समय और क्षेत्र-विशिष्ट कैलेण्डर 
की पेशकश की जाए - ख़ासकर जनजातीय क्षेत्रों में । 
जनजातीय समदुायों से शिक्षकों का एक निकाय बनाया 
जाए तथा अधिकाधिक लोगों को शिक्षक बनने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाए...(कोठारी आयोग 1968 एनपीई 
1986, जनजातीय क्षेत्रों पर भरूिया1 और धबेर आयोग2); 
जनजातीय आयोगों ने ख़ासतौर पर यह माँग की कि सरकार 
“जनजातीय शिक्षा के शकै्षिक और भाषायी पहलओु ंऔर 
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के विकास और प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों पर विशषे ध्यान द,े  मध्याह्न भोजन,  कपड़े और 

किताबें महुयैा कराए और सबसे ज़रूरी बात यह कि स्कू ल 
के कैलेण्डर को जनजातीय सामाजिक जीवन के अनरुूप 
बनाए...”(जनजातीय आयोग 1961);

•	 शिक्षक-शिक्षा को अधिक लचीला और स्थानीय दृष्टि 
से विशिष्ट बनाया जाए तथा सिद्धान्त और अभ्यास में 
सन्तुलन लाया जाए (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1953, 
चट्टोपाध्याय समिति 1985 और राममरू्ति समिति 1990);

•	 शकै्षिक नियोजन और प्रशासन को विकेन्द्रीकृत किया 
जाए । इसे लोगों के क़रीब लाया जाए ताकि यह समाज 
की विशिष्ट आवश्यकताओ ं और आकांक्षाओ ं को 
प्रतिबिम्बित करे ; विकेन्द्रीकृत और संयोजित कार्यनीतियों 
को मज़बतू किया जाए और सन्दर्भ विशिष्ट शकै्षिक 
ज़रूरतों को परूा किया जाए – विशषे रूप से लड़कियों 
और अन्य फोकस समहूों की ज़रूरतों को (1968 का 
कोठारी आयोग, एनपीई 1986, डीपीईपी व एसएसए 
कार्यक्रमों और आरटीई विधयेक 2009 में भी इस पर बल 
दिया गया);       

•	 समान स्कू ल प्रणाली – “पड़ोस का स्कू ल बच्चों को 

भूरिया आयोग 2002-04 की सिफ़ारिशें
जनजातीय लोगों की समग्र प्रगति के लिए शिक्षा के क्षेत्र को एक प्रमखु क्षेत्र माना जाना चाहिए ।  हालाँकि 1961 में 
साक्षरता प्रतिशत 8.53% था जो 1991 में बढ़कर 29.60% हो गया ह,ै लेकिन इसका यह मतलब नहीं ह ैकि अनसुचूित 
जनजाति के लोग वास्तव में शिक्षित हो गए हैं । वे बाक़ी के समाज तक पहुचँने में सक्षम नहीं हो पाए हैं; सच पछूा जाए 
तो अनसुचूित जनजाति और ग़ैर-अनसुचूित जनजाति के बीच की साक्षरता प्रतिशतता का अन्तर बढ़ता जा रहा ह ै।    

जनजातीय नीति का लक्ष्य होगा :

I.	 शिक्षण को जनजातीय जीवन और परिवेश के उपयकु्त बनाना । 

II.	 पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को जनजातीय जीवन और संस्कृति  के अनकूुल बनाना । 

III.	 कम-से-कम प्राथमिक स्तर तक जनजातीय बच्चे की मातभृाषा में शिक्षा दनेा । 

IV.	 सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जनजातीय आबादी पर केन्द्रित करना क्योंकि यह समाज के 
सबसे अशिक्षित वर्ग का गठन करता ह ै।

1 भरूिया समिति 1991 और भरूिया आयोग 04-2002
2 61-1960 का जनजातीय आयोग, श्री य.ूएन.धबेर की अध्यक्षता में 

य

नीतियों और अभ्यासों के बीच का 
अनवरत अन्तराल
विमला रामचन्द्रन
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V.	 मटै्रिक स्तर तक छात्रवतृ्ति, छात्रावास के रखरखाव का ख़र्चा, मफ़ु्त स्कू ल वर्दी आदि प्रदान करना । 

VI.	 सबसे पहले तो अनसुचूित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में निर्धारित मानदण्डों के अनसुार शकै्षिक संस्थानों की 
स्थापना करना । इसके अलावा, बिखरी हुई जनजातीय आबादी को दखेते हुए मानदण्डों को कम करना । 

VII.	 स्कू ल और छात्रावासों की जीर्ण इमारतों की मरम्मत और पनुरुद्धार । सभी स्कू लों और छात्रावासों में शौचालय की 
सवुिधा का प्रावधान, विशषे रूप से उनमें जो छात्राओ ंके लिए हैं । 

VIII.	 प्रत्येक विकासखण्ड में लड़कों और लड़कियों के लिए कम-से-कम एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना ।

IX.	 प्रत्येक जनजातीय खण्ड में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना ।

X.	 आईटीडीपी/आईटीडीए में जनजातीय कार्य मतं्रालय द्वारा विकसित नमनेू पर एक आदर्श आवासीय स्कू ल की 
स्थापना ।       

XI.	 माध्यमिक स्तर तक आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए परूक पोषण और मध्याह्न भोजन का प्रावधान । 

XII.	 व्यावसायिक शिक्षा और पेशवेर शिक्षा पर बल दनेा, कृषि, वानिकी, बागवानी, डेयरी, पश ुविज्ञान जैसे विषयों में 
अध्ययन के लिए पॉलिटेक्निक स्थापित करना । इन अध्ययनों का स्व-रोज़गार की ओर उन्मुखीकरण । 

XIII.	 शिक्षकों की अनपुस्थिति की समस्या (विशषे रूप से दरूदराज़ के इलाकों में) से निपटने के उपाय करना जैसे ग्राम 
शिक्षा समितियों का गठन, अनबुन्धित रोज़गार, अनसुचूित जनजातीय शिक्षकों की नियकु्ति ।

अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा क्योंकि आम लोगों के साथ 
जीवन साझा करना अच्छी शिक्षा का आवश्यक घटक 
ह ै। दसूरे, ऐसे स्कू लों की स्थापना समदृ्ध, विशषे सवुिधा 
प्राप्त और शक्तिशाली वर्गों को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली 
में रुचि लेने के लिए मजबरू करेगी और इस तरह इसमें 
जल्दी सधुार होगा ।” (अन.ु 10.18 कोठारी आयोग रिपोर्ट 
1968);	

राजनीतिक तंत्र द्वारा नीति की सिफ़ारिशों को गम्भीरता से 
न लेने की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए 1985 के एक 
दस्तावेज़ ‘चलैेंज ऑफ़ एजकेुशन : ए पॉलिसी पर्स्पेक्टिव’ 
में कहा गया ह ैकि “1968 की नीति के क्रियान्वयन के लिए 
विशिष्ट ज़िम्मेदारियों का निर्धारण और वित्तीय व संगठनात्मक 
समर्थन के माध्यम से विस्तृत कार्यनीति नहीं बनाई गई । 
नतीजतन पहुचँ, गणुवत्ता, मात्रा, उपयोगिता और वित्तीय 
परिव्यय की सीमाए ँजैसी समस्याए ँअब इतनी अधिक बढ़ 
गई हैं कि उन्हें तत्काल निपटाया जाना चाहिए...” नीति और 
अभ्यास के बीच की इसी असम्बद्धता की वजह से ही शिक्षा 
का संकट एक विशाल रूप धारण कर चकुा ह ैजिसका सामना 
हम आज कर रह ेहैं ।   

दसूरी और पिछले तीन दशकों (विशषे रूप से 1990) से 
सरकार द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए जिन्हें नीति के स्तर पर 
कोई मज़ंरूी नहीं मिली थी । अनबुन्धित शिक्षकों और पैरा 
शिक्षकों का मामला ही लें । नीति के किसी भी दस्तावेज़ में 

आवश्यक शकै्षिक योग्यता के बिना शिक्षकों की नियकु्ति की 
सिफ़ारिश नहीं की गई और न ही किसी नीति में कम मानदये 
पर शिक्षकों को काम पर रखने की सलाह दी गई । पैरा-शिक्षक 
या शिक्षा कर्मी/विद्या स्वेच्छाकर्मी/गरुु जी (कोई भी नाम द े
लें) की धारणा शकै्षिक परिदृश्य का हिस्सा नहीं थी । 1987 में 
तत्कालीन शिक्षा सचिव अनिल बोर्डिया ने राजस्थान के लिए 
एक परियोजना तैयार की । इसे शिक्षाकर्मी परियोजना के रूप 
में जाना जाता ह ै। इसमें स्थानीय यवुाओ ंको शिक्षकों के रूप 
में नियकु्त करके ग्रामीण/दरूस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को 
कम करने की बात कही गई । 

ऐसे क्षेत्रों में शकै्षिक स्थिति को दखेते हुए, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण 
यवुकों को नियकु्त किया गया । यह परियोजना दरूदराज़ के 
इलाकों के स्कू लों में एक विशिष्ट स्थिति को सम्बोधित करने 
के लिए थी, जहाँ या तो शिक्षक नहीं थे या नियकु्त किए गए 
शिक्षक वहाँ जाते नहीं थे । जल्दी ही, कम वेतन (सामान्यतया 
नियमित शिक्षकों के वेतन का लगभग दसवाँ भाग) पर स्थानीय 
यवुाओ ं की नियकु्ति (कम शकै्षिक योग्यता के बावजदू) के 
विचार में नौकरशाही, कई अन्तर्राष्ट्रीय फंडिग एजेंसियों 
और ज़ाहिर ह,ै भारत में शिक्षा समदुाय के मखुर हिस्से की 
दिलचस्पी बढ़ी । दखेते-ही-दखेते ओडिशा, पश्चिम बंगाल, 
मध्य प्रदशे, उत्तर प्रदशे और राजस्थान (ये केवल कुछ नाम 
हैं) ने इस मॉडल को व्यापक पैमाने पर अपनाया । 1990 की 
शरुुआत तक इस प्रकार के शिक्षकों को ‘पैरा-शिक्षक’ के रूप 
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में जाना जाने लगा । कई राज्य सरकारों को लगा कि शिक्षकों 
की कमी को दरू करने का यह एक अच्छा तरीक़ा ह ै जिसमें 
बार-बार वेतन दनेे का उत्तरदायित्व भी नहीं रहगेा । 1990 के 
उत्तरार्ध में 5वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के क्रियान्वयन 
के चलते वेतन में जो भारी वदृ्धि हुई, उसके कारण सरकार 
पर पड़ा आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया । दरूदराज़ के इलाक़ों में 
समस्याओ ंको विशषे रूप से सम्बोधित करने की रणनीति के 
रूप में हुई शरुुआत का व्यापक और शीघ्र प्रभाव पड़ा तथा 
सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 
में यह एक स्वीकृत अभ्यास बन गया । 2003-04 में 7.1% 
‘पैरा’ या ‘अनबुन्धित शिक्षक’ थे, यह प्रतिशतता 2011-12 
में 12.2% हो गई और फिर 2014 में घटकर 7.3% हो गई । 
निरपेक्ष संख्या में, इन प्रतिशतताओ ंका अर्थ ह ै2012-13 में 
6.8 मिलियन नियमित शिक्षकों की तलुना में 0.5 मिलियन 
पैरा/अनबुन्धित शिक्षकों का होना । झारखण्ड में 2012-13 
में पैरा/ अनबुन्धित शिक्षकों की प्रतिशतता 49% पर सबसे 
अधिक थी, मिज़ोरम में (26%) और उत्तर प्रदशे में (19%) । 
(रामचन्द्रन व अन्य, 20183)  

समानान्तर प्रशासनिक संरचनाओ ं का निर्माण करना भारत 
सरकार द्वारा अपनाई गई एक और महत्त्वपरू्ण रणनीति थी । 
1987 में भारत सरकार और राजस्थान सरकार शिक्षाकर्मी 
परियोजना को लाग ूकरने के लिए शिक्षाकर्मी बोर्ड को एक 
पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित करने पर सहमत हुई । 
भारत में अधिकांश अन्य ग़ैर-सरकारी संगठनों की तरह यह 
भी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत थी, 
लेकिन एक महत्त्वपरू्ण अन्तर था । इस संस्था के औपचारिक 
प्रमखु राज्य के शिक्षा सचिव थे । यह आशा की गई थी कि 
यह संरचना सरकार की पहुचँ, वैधता और अधिकार के साथ 
ग़ैर-सरकारी संगठन का लचीलापन और स्पष्टता प्रदान करेगी । 
इससे विकास प्रशासन में महत्त्वपरू्ण बदलाव आया- जिसमें 
मखु्यधारा के शकै्षिक प्रशासन को छोड़कर “बाहरी सहायता 
प्राप्त परियोजना” चलाने के लिए समानान्तर संरचना बनाई 
गई । जब शिक्षा के क्षेत्र में दाता-सहायता परियोजनाओ ंने इस 
मॉडल को अपनाया तो जल्द ही यह ‘नवपद्धति’ मखु्यधारा 
बन गई । भारत सरकार की शिक्षा परियोजना महिला समाख्या 
के अलावा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ज़िला प्राथमिक 
शिक्षा परियोजना (डीपीईपी) ने 1994 में इस मॉडल को 
अपनाया और बाद में सर्व शिक्षा अभियान को भी इसी तरह 
के तंत्र के माध्यम से लाग ू किया गया । एक बार फिर, यह 
एक ऐसा तंत्र था जिसमें नीति स्तर की मज़ंरूी नहीं थी और 

इसे विशषे परियोजनाओ ं में अपनाया गया तथा धीरे-धीरे 
विस्तारित किया गया । यह उस संघीय सिद्धान्त के ख़िलाफ़ 
भी था जिसके तहत 1950 में संसाधन साझा करने पर सहमति 
हुई थी । यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि 2014 में राज्य 
सरकारों ने भारत सरकार के वित्त मतं्रालय को इस बात के 
लिए मनाने की कोशिश की थी कि राज्य सरकार के खज़ाने 
की उपेक्षा करके पंजीकृत संस्थाओ ंको सीध ेही फंड दनेे की 
प्रथा बन्द की जाए । भारत सरकार और कई राज्य सरकारों 
के बीच में यह बात कई वर्षों तक विवाद का विषय रही और 
भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी यह 
मदु्दा उठाया जाता रहा । केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओ ंपर बी. 
के. चतरु्वेदी (2014)4 की रिपोर्ट में इसे पनुः दोहराया गया । 

ऐसा क्यों ह ैकि भारत में नीतियों और अभ्यासों के बीच हमशेा 
एक बड़ा अन्तर रहता ह?ै क्या यह बात सामाजिक क्षेत्रों में 
ही ह?ै 

वैश्विक स्तर पर नीतियों को कार्रवाई के लिए एक सहमत 
रूपरेखा के रूप में दखेा जाता ह ै। यह सरकार की मशंा को 
बताता ह ै। परिणामस्वरूप नीतियों को बनाने, प्रभाव डालने 
और बदलने में बहुत शक्ति लगती ह ै। साथ ही यह भी 
मान लिया जाता ह ै कि जब संसद द्वारा नीति को अमल में 
लाया जाता ह ैतो पर्याप्त संसाधन (प्रशासनिक और वित्तीय) 
आवंटित किए जाएगँे । दिलचस्प बात यह ह ैकि भारत में ऐसा 
नहीं ह ै। नीतियाँ लाग ूकी जाती हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं 
ह ैजो इन्हें परू्ण रूप से लाग ूकरने के लिए सरकार को मजबरू 
करे । भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, लिग समानता, 
आवास, खाद्य सरुक्षा आदि से सम्बन्धित अद्भुत नीतियाँ बनी 
हैं । लेकिन इनके लिए संसाधनों का आवंटन और क्रियान्वयन 
की समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती । परिणामस्वरूप 
सम्बन्धित मतं्रालय नीतियों के कुछ हिस्से ही क्रियान्वयन के 
लिए चनुते हैं । 1990 के दशक से, विशषे रूप से 1986 की 
शिक्षा नीति और 1992 के कार्रवाई के कार्यक्रम के बाद मानव 
संसाधन विकास मतं्रालय ने विशिष्ट सिफ़ारिशों के क्रियान्वयन 
के लिए परियोजनाए ँतैयार की हैं ।        

उदाहरण के लिए महिलाओ ंकी समानता के लिए शिक्षा पर 
1986 की नीति के अध्याय 4 के  परिणामस्वरूप महिला 
समाख्या परियोजना बनी । लेकिन जेंडर सम्बन्धों में संचित 
‘अतीत की विकृतियों’ को बेअसर करने के लिए शिक्षा का 
उपयोग एक साधन के रूप में करने की मखु्य सिफ़ारिश को 
शिक्षा की रणनीति में नहीं गूँथा गया । इसी प्रकार से शिक्षक 

3Ramachandran, Vimala; Béteille, Tara; Linden, Toby; Dey, Sangeeta; Goyal, Sangeeta; Goel Chatterjee, Prerna. 2018. Getting the Right Teachers into 
the Right Schools: Managing India’s Teacher Workforce. World Bank Studies;. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/28618
4MHRD, GOI. 2014. Restructuring of Centrally Sponsored Schemes, Draft Executive Summary



4	 अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            

प्रशिक्षण या ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विशिष्ट 
कार्यक्रमों ने शिक्षक-शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में 
जेंडर सम्बन्धी मदु्दों को स्थान दिए बिना ही डायट और बाद 
में बीआरसी और सीआरसी जैसे संस्थानों की स्थापना पर 
ध्यान केन्द्रित किया । सर्व शिक्षा अभियान के बाद के राष्ट्रीय 
कार्यक्रमों में नामांकन बढ़ाने के लिए नए स्कू ल खोलने, भवनों 
के निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित 
किया गया । 

परियोजना के दृष्टिकोण के हानिकारक प्रभावों में से एक यह था 
कि शिक्षा प्रशासन का मखु्य ढाँचा कमज़ोर हो गया और भारत 
सरकार द्वारा शरुू की गई योजनाओ ंया परियोजनाओ ंको लाग ू
करने के लिए समानान्तर संरचनाए ँ बनाई जाने लगीं । सभी 
राज्यों में नई ‘स्वायत्त संस्थाए’ँ प्रतिस्पर्धी संरचनाओ ंके रूप 
में उभरीं जिनके पास अधिक संसाधन (वित्तीय और मानव) तो 
थे ही, लचीलापन भी था । भारत सरकार से प्राप्त निधि सीध ेइन 
संस्थाओ ंको द ेदी जाती और संसाधन विशिष्ट गतिविधियों के 
लिए नियत होते थे । आइए, हम शिक्षक प्रबन्धन का उदाहरण 
लें । मखु्य शिक्षा प्रशासन द्वारा नियमित शिक्षकों की नियकु्ति 
जारी रही और उन्हें राज्य के संवर्ग के रूप में प्रबन्धित किया 
गया । अनबुन्धित शिक्षकों का भगुतान परियोजना निधि से 
किया गया । इसस कई समस्याए ँपैदा हुई-ं (i) परियोजना से 
वेतन प्राप्त शिक्षकों को अलग-अलग वेतन मिलता था और 
उनके लिए नियम भी अलग थे, (ii) नियमित शिक्षकों को 
शकै्षिक सहायता और प्रशिक्षण तो परियोजना के माध्यम से 
दिया गया, लेकिन वे अपने कार्य की प्रगति की सचूना शिक्षा 
प्रशासन के मखु्य ढाँच ेको ही दतेे (परियोजना निदशेालय को 
नहीं) । नतीजतन शिक्षकों और परियोजना संचालकों दोनों के 
दिमाग़ में भ्रम पैदा होने लगे । शिक्षक नहीं समझ पा रह ेथे कि 
उनका नियंत्रण प्राधिकारी कौन ह ैऔर परियोजना संचालकों के 
पास शिक्षक प्रबन्धन (शिक्षकों का स्थानान्तरण और तैनाती, 
वेतन आदि) का कोई अधिकार नहीं था, (iii) प्रशिक्षण या  
आधिकारिक बैठकों और कार्यशालाओ ंके लिए यात्रा भत्ते 
आदि का भगुतान परियोजनाओ ंके माध्यम से-और (iv) एक 
ही जैसा काम करने पर भी शिक्षकों को अलग-अलग वेतन 
मिलने की बात को लेकर स्कू लों में उभरता आपसी विरोध ।  

कई राज्यों में अनबुन्धित शिक्षकों के वेतन का अनियमित 
भगुतान एक बड़े मदु्दे के रूप में उभरा । उदाहरण के लिए 
झारखण्ड और पंजाब में उन शिक्षकों का वेतन, जो किसी 
परियोजना (आमतौर पर एसएसए या आरएमएसए) के लिए 
काम पर रख ेजाते हैं या जिन्हें स्थानीय रूप से ज़िला परिषदों 
द्वारा काम पर रखा जाता ह,ै परियोजना की निधि पर निर्भर 
होता ह ै(रामचन्द्रन व अन्य, 2018) ।           

परिणामस्वरूप, हमने दशे भर में शकै्षिक प्रशासन को धीरे-
धीरे कमज़ोर होते दखेा । मखु्य प्रशासनिक तंत्र वित्तीय साधनों 
की कमी, उचित प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और सबसे 
महत्त्वपरू्ण बात यह कि आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन लाने 
की शक्ति न होने की वज़ह से लाचार ह ै। स्कू ल निरीक्षकों और 
फील्ड स्तर के अन्य कर्मचारियों का वर्ग कमज़ोर होता जा रहा 
ह ै। यहाँ तक कि पारम्परिक स्कू ल स्तर के आकँड़ा अभिग्रहण 
तंत्र ने भी डाइस (DISE) के लिए रास्ता छोड़ दिया । मखु्य 
शिक्षा नौकरशाही इस प्रयास में ह ैकि वह क्या कर सकती ह ै। 
दसूरी तरफ शिक्षा परियोजनाओ ंके लिए बनाई गई स्वायत्त 
संस्थाओ ंको न केवल अधिक संसाधन मिलते हैं (कम-से-कम 
2014-15 तक तो) बल्कि उन्हें अधिक स्वायत्तता भी मिलती 
ह ै। अब इस तंत्र की समीक्षा की जा रही ह,ै लेकिन हानि तो हो 
चकुी ह ै। इसे वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत सारा समय 
और राजनीतिक/प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होगी ।

पिछले 15 वर्षों में मैंने 10 से भी अधिक गणुात्मक शोध 
अध्ययन किए और उनसे जो अन्तर्दृष्टि मिली, वह बताती ह ैकि 
प्रशासक और राजनीतिक नेता नीतियों को गम्भीरता से नहीं 
लेते । इसे बस उद्देश्यों का व्यापक विवरण और अन्तर्राष्ट्रीय 
समदुाय के लिए एक राजनीतिक वक्तव्य के रूप में दखेा जाता 
ह-ै जिसे लाग ूकरने की कोई ‘बाध्यता’ नहीं होती । पिछले 
कई दशकों से भारत सरकार की नीतियों में गणुवत्तापरू्ण शिक्षा 
के लिए सार्वभौमिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं लेकिन इनके 
मानदण्ड लगातार बदले जाते रह े हैं । हमने काग़ज़ पर तो 
सार्वभौमिक प्राथमिक विद्यालय नामांकन हासिल कर लिया 
ह,ै लेकिन कक्षा 8 (प्रारम्भिक) तक सार्वभौमिक भागीदारी 
प्राप्त करने के लिए बहुत लम्बा रास्ता तय करना ह ै। सभी 
बच्चों के लिए गणुवत्तापरू्ण शिक्षा का सपना सच नहीं हो पाया 
ह ै। सच्चाई तो यह ह ैकि जब तक सरकार नीतियों को विधायी 
जनादशे के रूप में नहीं दखेती- एक ऐसा विधायी जनादशे 
जिसे उन्हें परूी तरह से और निर्धारित समय में लाग ूकरना ह-ै 
तब तक तो चनुिन्दा क्रियान्वयन ही होगा ।      

पिछले दो-तीन दशकों से एक और महत्त्वपरू्ण अन्तर्दृष्टि मिली 
ह-ै हमारे प्रशासक और राजनीतिक नेता शिक्षा नीतियों में 
साम्यता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं । अतः निजी 
स्कू लों की लगातार वदृ्धि हुई ह ै और जो कोई भी आर्थिक 
रूप से इन स्कू लों का ख़र्चा उठा सके, वह अपने बच्चों को 
सरकारी स्कू लों से निकालकर इन निजी स्कू लों में डाल दतेा ह ै। 
इसी तरह सरकार भी सरकारी स्कू ली शिक्षा प्रणाली के भीतर 
कई परतें बनाने में माहिर रही ह-ै प्रणाली में महत्त्वपरू्ण लोगों 
को विशषेाधिकार दनेा । आज केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय 
विद्यालय और अन्य आवासीय विद्यालयों को अधिक वित्तीय 
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और मानव संसाधन महुयैा कराए जाते हैं । दिल्ली जैसे कुछ 
राज्य तो एक क़दम आगे बढ़ गए हैं – सरकारी स्कू लों को 
तीव्र बदु्धि वाले विद्यार्थियों (प्रतिभा विद्यालय) का ध्यान रखने 
वाले विद्यालयों के रूप में वर्गीकृत किया गया ह ै और इन 
स्कू लों को सामान्य सरकारी स्कू लों की तलुना में कहीं अधिक 
संसाधन मिलते हैं । स्कू ल के भीतर भी “होनहार” बच्चों के 
लिए अलग विभाग बनाए जाते हैं । परिणामस्वरूप सामान्य 
सरकारी स्कू लों को बहुत नीच ेधकेल दिया गया ह ैजिन्हें बहुत 
कम संसाधन और बेहद कम प्रबन्धन समय मिलता ह ै।

भारत में हमारी यह हालत क्यों हो गई ह?ै ऐसा क्यों ह ै कि 
समानता, सामाजिक न्याय और ग़ैर-भदेभाव के लिए प्रतिबद्ध 
नीतियाँ अनदखेी रह जाती हैं? 

रश्मि शर्मा (शर्मा और रामचन्द्रन 2009)5 का तर्क  ह ै: ‘सच्चाई 
तो यह ह ैकि कोई भी नीति या योजना जो मौजदूा वास्तविकता 
के लिए अनजान हो, वह केवल एक इच्छा सचूी बनकर रह 
जाती ह.ै..भारतीय सन्दर्भ में “नीति” को पनुः परिभाषित करना 

बेहद ज़रूरी ह ै। सबसे पहले तो नीति को वे प्रमखु मदु्दे हल 
करने चाहिए जो आज सरकार के सामने हैं... ।’ हमने दखेा ह ै
कि जब नीति के क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाए ँखदु 
नियंत्रण में नहीं होतीं तो नीति सम्बन्धी घोषणाओ ंको उतना 
फ़ायदा नहीं मिल पाता । उन पर अधिकार क्षेत्र या लाभ के 
उद्देश्य हावी हो जाते हैं, या ये ऐसे नौकरशाहों द्वारा संचालित 
होते हैं जिन्हें शकै्षिक प्रक्रियाओ ं की कम समझ होती ह ै। 
विभिन्न संस्थानों के बीच, विभिन्न परतों के बीच और नीतियों 
व अभ्यास के बीच, क्षैतिज और लम्बवत दोनों रूपों से जडु़ाव 
का अभाव साफ नज़र आता ह ैऔर इसका कारण ह ैशकै्षिक 
विकास के लिए एकीकृत दृष्टि का न होना । 

अन्ततः इस मदु्दे का कारण ह ैसाम्यता और ग़ैर-भदेभाव के 
लिए संवैधानिक रूप से स्थापित लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता की 
कमी होना । लगता ह ैकि इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण 
नहीं ह ै।

5Sharma, Rashmi and Vimala Ramachandran. 2009. The Elementary Education System in India: Exploring Institutional Structures, Processes and 
Dynamics. Routledge. New Delhi
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परिचय
औपचारिक शिक्षा ने मौजदूा समाजों की चतेना में एक 
महत्त्वपरू्ण स्थान हासिल किया ह ै। अब यह बात स्पष्ट रूप से 
मान ली गई ह ैकि समदुाय में उपलब्ध शिक्षा से परे भी शिक्षा 
की आवश्यकता ह ै और इस उद्देश्य के मद्देनज़र व्यवस्थाए ँ
भी की गई हैं । सभी को शिक्षित करने का अभियान और 
प्रतिबद्धता स्वतत्रता आन्दोलन की राजनीतिक प्रतिबद्धता के 
साथ-साथ सामाजिक सधुारकों और कार्यकर्ताओ ं के प्रमखु 
एजेंडा का हिस्सा भी रही ह ै। इसे उपलब्ध कराने की प्रकृति 
और तरीक़े  ने कई प्रारूप और फ़ोकस क्षेत्रों को दखेा ह ै। 
आज़ादी से पहले नीति और प्राथमिकताओ ंका निर्णय लेने 
और उन पर काम करने की संरचनाए ँअपने आप में दिलचस्प 
हैं, लेकिन यहाँ हम दो प्रमखु नीति वक्तव्यों, 1968 की नीति 
और 1986 की नीति, उनकी भावना और उनके द्वारा उत्पन्न 
क्रियाकलापों के कार्यक्रमों को दखेेंगे । इसके बाद हम एक 
नए नीति वक्तव्य को तैयार करने के हाल में किए गए प्रयासों 
को संक्षेप में दखेेंगे । नीति के इस शोध और विश्लेषण में प्रचरु 
सम्भावनाए ँहैं, लेकिन इस लेख का मलू उद्देश्य 90 के दशक 
से किए गए सार्वजनिक (पढ़ें सरकार) प्रयासों, योजनाओ ंऔर 
कार्रवाई की पषृ्ठभमूि प्रदान करना ह ै। 1992 में की गई कार्रवाई 
के प्रथम व्यापक कार्यक्रम के बाद गहन सरकारी हस्तक्षेप और 
इससे पहले अर्ध-सरकारी हस्तक्षेपों ने लोगों का ध्यान खींचा 
और शिक्षा की संरचना और परिवर्तन के लिए रूपरेखा बनाई ।

हम 1966 की कोठारी कमीशन रिपोर्ट से शरुुआत करते हैं 
जिसमें से 1968 में राष्ट्रीय नीति का वक्तव्य उभरा । इस रिपोर्ट 
को भारत में शिक्षा का पहला व्यापक विवरण माना जाता ह ै
और यह एक ऐसा दस्तावेज़ ह ैजिसका हवाला सभी नीतियों 
और कार्यक्रमों ने दिया ह ै। हम इस दस्तावेज़ पर आधारित 
कार्रवाई की रूपरेखाओ ंके माध्यम से इसमें बताए गए कुछ 
महत्त्वपरू्ण पहलओु ं का पता लगाएगँे । शरुुआत हम राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति 1986 से करेंगे, (जिसे 1992 में संशोधित किया 
गया था) और एक नई शिक्षा नीति के गठन की वर्तमान प्रक्रिया 
तक जाएगँे । नई शिक्षा नीति का गठन लगभग तीन साल से हो 
रहा ह,ै बीच-बीच में सार्वजनिक प्रक्षेत्र में इनपटु की माँग की 
जाती ह ैऔर दस्तावेज़ व फ़ोकस के चयन जारी किए जाते हैं, 
लेकिन नीति अभी भी निर्माणाधीन ह ै।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ महत्त्वपूर्ण तत्व, 
1992 में सशंोधित 
एक शिक्षित नागरिक वर्ग बनाने के प्रयास के लिए एक बहु-
आयामी जटिल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती ह,ै इस बात 
को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे पहलओु ंपर ध्यान केन्द्रित 
करेंगे जिन्हें एक न्यायसंगत, साम्यतापरू्ण और लोकतांत्रिक 
समाज की संवैधानिक प्रतिबद्धता को परूा करने के लिए 
महत्त्वपरू्ण माना जाता था । 1968/1992 का पहला व्यापक 
नीति वक्तव्य कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था 
और उस समय की भावना को प्रतिबिम्बित करता था । यह 
बच्चों और वयस्कों को शिक्षित करने और लोकतांत्रिक दशे 
के नागरिकों के रूप में विकसित करने में उनकी मदद करने पर 
केन्द्रित था । हम ऐसे चार पहलओु ंको लेंगे जो हमारे विचार 
में इस प्रतिबद्धता को परूा करने के इराद ेका आधारभतू ढाँचा 
प्रदान करते हैं और दखेेंगे कि सरकार द्वारा की गई बाद की 
पहलों में उनका प्रबन्धन कैसे किया गया ह ैऔर उन्हें किस 
तरीक़े  से दर्शाया गया ह ै। जिन क्षेत्रों पर हम विचार करेंगे वे 
इस प्रकार हैं :

1.1 शिक्षा का उद्देश्य और मानव और नागरिक की धारणा 

2.2 शिक्षक - उनकी भमूिका, स्वायत्तता, सम्मान और पहचान

3.3 मानव विकास और उनके जीवन की गणुवत्ता में सधुार 
के साधन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बनाम 
औद्योगिक और बाज़ार के उपयोग के लिए अपने आप 
में एक लक्ष्य

4.4 सार्वजनिक ज़िम्मेदारी के साथ समान स्कू ल और साम्यता 
और, इन विचारों के अन्तर्गत, घर की असमानताओ ंकी 
भरपाई करने वाली स्कू ल की नीति की आवश्यकता । 

यह समीक्षा नीति के आलेख में वर्णित कुछ बनुियादी तत्वों 
की परिभाषाओ ं पर भी चर्चा करेगी जैसे स्कू ल, शिक्षक 
और ज़िम्मेदारियों की धारणा । इस चर्चा में अभिशासन की 
प्रकृति, प्रबन्धन और शिक्षा की व्यवस्था के साथ जवाबदहेी 
के सिद्धान्त भी सन्निहित हैं । इसके अलावा इन मदु्दों पर भी 
बात की गई ह ैकि व्यापक और विशिष्ट पाठ्यचर्या के बारे में 
किसे निर्णय लेना चाहिए और शिक्षकों का मार्गदर्शन कौन 
करे । कार्य योजनाओ ं का निर्धारण और कार्यान्वयन कैसे 

भारत में शिक्षा नीति का विकास और  
सरकारी पहलों पर इसका प्रभाव 
हृदय कान्त दीवान
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किया जाता ह?ै यह चर्चा सरकार द्वारा शरुू किए गए मिशन, 
योजनाओ ंऔर अन्य घोषणाओ ंका विवरण दगेी ।

शिक्षा का उद्देश्य
1992 में संशोधित 1968 की नीति में शिक्षा को परिवर्तन का 
एक ऐसा साधन माना गया जो हर किसी तक पहुचँ सकता 
ह ै और बिना किसी हिसंा के दसूरों के लिए सरोकार रखते 
हुए समाजवादी भावना का सतू्रपात करने में मदद कर सकता 
ह ै। इसमें लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए विशषे रूप से कहा 
गया ह ैकि एक लोकतांत्रिक समाज में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के 
माध्यम से, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा 
एक ज़रूरी लक्ष्य ह ै। व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में दखेा 
जाता ह,ै जो दशे का एक संविधानी तत्व ह ै।

हम उद्धरण दतेे हैं :

‘लोकतंत्र में व्यक्ति अपने आप में लक्ष्य होता ह ैऔर शिक्षा 
का प्राथमिक उद्देश्य उसे अपनी क्षमताओ ं को परू्ण रूप से 
विकसित करने का अति व्यापक अवसर प्रदान करना ह ै। 
लेकिन इस लक्ष्य का मार्ग सामाजिक पनुर्गठन और सामाजिक 
दृष्टिकोण से होकर गज़ुरता ह ै।’

इस बात को आगे बढ़ाने के लिए तर्क  दिया गया कि व्यक्तिगत 
संतपृ्ति तक सामहूिक भावना के माध्यम से ही पहुचँा जा सकता 
ह ैन कि व्यक्तिगत या सामहूिक हितों की संकीर्ण तलाश के 
माध्यम से । इसमें आगाह किया गया ह ैकि यह एक दीर्घकालिक 
प्रयास ह ैजिसमें कड़ी महेनत और धरै्य की आवश्यकता ह ै। 
इरादा स्पष्ट रूप से यही ह ैकि प्रत्येक नागरिक की प्राथमिकता 
को तो मान्यता दनेी ही ह ैऔर साथ ही सामहूिक भावना के 
लाभों की आवश्यकता को भी स्वीकार करना ह ै।

1992 में संशोधित 1986 की नीति में 1966 की रिपोर्ट 
के अधिकांश मलूभतू वक्तव्यों को दोहराया गया लेकिन 
अभिव्यक्तियों और प्रमखुता की बारीक़ियों ने महत्त्वपरू्ण 
बदलावों के साथ न्याय नहीं किया । हालाँकि इसमें सभी 
के लिए गणुवत्तापरू्ण शिक्षा के महत्त्व को पहचाना गया पर 
यह सीमित था और इसके उद्देश्य कुछ हद तक संकीर्ण थे । 
नागरिकगण अमरू्त राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन बन गए 
थे, इसलिए अपने आप में कम महत्त्वपरू्ण होते जा रह ेथे । ऐसा 
ध्वनित हो रहा था कि एक समदृ्ध स्वायत्त व्यक्ति का विकास 
करने के माध्यम से पेशों की तैयारी की बात हो रही ह,ै एक 
बँधी-बँधाई दिनचर्या का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों 
को तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था जो एक कुशल 
उत्पादन मशीनरी का हिस्सा बनें । यह विचार संकल्पनात्मक 
विकास और जीवन के समदृ्ध तरीक़े  से दरू था और छोटी 
नौकरियों व विषयों में कुशलता पा लेने को पर्याप्त माना जा रहा 
था । दसूरे शब्दों में एक बड़े पहिए का दांता बनकर सन्तुष्ट होने 

की बात की जा रही थी । प्रतिभा आधारित शिक्षा और प्रतिभा 
के अनपुात में व्यय की धारणा स्वीकार्य हो गई...इस प्रकार 
किया गया बदलाव एक समान न्यायोचित पहुचँ के उद्देश्य 
और लोकतांत्रिक लोगों के लिए शिक्षा पर ध्यान केन्द्रण से दरू 
था । शकै्षिक उपक्रम में सभी को शामिल करने के प्रयास को 
तेज़ कर दिया गया था, साथ ही इसे स्तरीकृत करने का आग्रह 
और अधिक स्पष्ट हो गया । फ़ोकस स्पष्ट रूप से एक ‘कुशल 
व सक्षम’ कार्यबल और एक उपभोक्ता विकसित करने पर था 
ताकि बाज़ार के विज्ञापन उन तक पहुचँकर उन्हें आकर्षित कर 
सकें  और वे विकास के लिए संसाधन और बाज़ार के लिए 
उपभोक्ता बन जाए ँ।

इसके साथ अन्तर्निहित दृष्टिकोण के कारण बाद के प्रयास 
भी शिक्षित करने के बजाय कुशलता के विकास की ओर 
अधिक-से-अधिक प्रवतृ्त होने लगे । हालाँकि पाठ्यचर्या की 
रूपरेखाओ ंने शकै्षिक प्रक्रिया और समानता पर ज़ोर दनेा जारी 
रखा लेकिन बजट और योजनाओ ंमें यह बात दखेने को नहीं 
मिली । 1988 में व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक पाठ्यक्रम का 
एक मान्यता प्राप्त हिस्सा बन गई और स्कू लों में विभदेित शिक्षा 
को उचित लक्ष्य माना गया । अर्थव्यवस्था के लिए बच्चों की 
तैयारी के बारे में बातचीत हाशिए से केन्द्र में जाने लगी । ये 
प्रयास उद्देश्यपरू्ण नहीं बने क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा केवल 
एक ऐसी बदली हुई अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के 
साथ काम कर सकती ह ैजो क्षमता और कौशल को पहचानने 
में विश्वास करती हो । इसे ऐसे समाज की आवश्यकता थी जो 
मज़दरूों को उचित मज़दरूी द ेऔर सभी को इस बात के उचित 
अवसर द ेकि वे जो बनना चाहें वही बन सकें  । व्यावसायिक 
शिक्षा को सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक 
संरचनाओ,ं प्रक्रियाओ ंऔर प्रयासों को कभी चाल ूनहीं किया 
गया क्योंकि ग़रीबों और वंचितों की शिक्षा पर खर्च करने की 
इच्छा का अभाव था । इसलिए हमने कौशल्य और व्यवसायों 
के बारे में बात तो की लेकिन इसका अर्थ स्तरीकृत धाराओ ं
को वैध बनाना लिया गया ।

नई शिक्षा नीति विकसित करने के ताज़ा प्रयास केवल इस 
प्रवतृ्ति पर ज़ोर दतेे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में नीति सम्बन्धी 
विवरण शिक्षा को मापने योग्य परिणामों तक ही सीमित 
रखते हैं और व्यावसायिक शिक्षा को मज़बतू करने को एक 
महत्त्वपरू्ण घटक मानते हैं । जब तक शकै्षिक प्रक्रिया अधिक 
महत्वाकांक्षी नहीं होगी, अधिगम सम्भव नहीं होगा । एनपीई 
2016 के निर्माण में सझुाव दनेे के लिए दिए गए कुछ प्रश्नों में 
अधिगम को मापने और शिक्षकों को बदलने के तरीक़ों को 
तलाशने पर ध्यान दिया गया । इन प्रश्नों में स्पष्ट रूप से, लेकिन 
कुछ हद तक अप्रत्यक्ष रूप से, शिक्षक की धारणा परीक्षण के 
घरेे में आ जाती ह ै।
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शिक्षक की धारणा

1968 के दस्तावेज़ ने शिक्षक के बारे में बात करते समय 
कुछ महत्त्वपरू्ण सिद्धान्तों को व्यक्त किया । इसमें कहा गया 
कि शिक्षकगण शकै्षिक उपक्रम का सबसे महत्त्वपरू्ण हिस्सा 
हैं और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान की आवश्यकता ह ै। 
उन्हें सीखने, विकसित होने और विस्तार करने की अकादमिक 
स्वतत्रता होनी चाहिए । उनमें शकै्षिक योग्यता और कार्यक्षमता 
होनी चाहिए । यह और मआुवज़े और समानता पर लम्बा 
अनभुाग बताता ह ैकि समझ यह थी कि शिक्षक एक स्वायत्त 
शिक्षक और शिक्षाशास्त्री के रूप में विकसित होगा और अपनी 
प्रक्रियाओ ंऔर रणनीतियों को खदु विकसित करेगा । यह तंत्र 
उसे यह सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और सशक्त 
करेगा । लेकिन बाद में जो निरूपण हुआ वह क्षमता निर्माण पर 
किए गए विचार और वास्तव में शिक्षक पर चर्चा की भावना 
से उभरने वाले शिक्षक की धारणा के बिलकुल विपरीत ह ै।

1986 की नीति में शिक्षक को महत्त्वपरू्ण बताया गया और 
शिक्षकों वाले अनभुाग में यह उद्धरण दिया गया था ‘...ऐसा 
कहा जाता ह ै कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षकों के स्तर से 
ऊपर नहीं बढ़ सकता ह ै।’ लेकिन उसी अनचु्छेद में यह कड़वी 
सच्चाई भी ह ै : ‘शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक-
सांस्कृति क आचार को दर्शाती ह ै।’

और इसी सामाजिक-सांस्कृति क आचार में तेज़ी से गिरावट 
दखेी गई ह ै। इसलिए, विपरीत बयानों के बावजदू शिक्षक की 
धारणा गम्भीर दबाव से ग्रसित रही ह,ै विशषे रूप से नव-
उदारीकरण और 1986 की शिक्षा नीति के बाद से पिछले तीन 
दशकों में ।

नीति में गर्व के साथ कहा गया कि ‘सरकार और समदुाय 
को ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए 
जो शिक्षकों को रचनात्मक और सजृनात्मक बिन्दुओ ं पर 
प्रोत्साहित और अभिप्रेरित करने में मदद करें ।’ इसमें योग्यता 
पर आधारित व वस्तुनिष्ठ चयन के साथ एक ऐसी प्रणाली 
की बात की गई जो उचित वेतन और पारिश्रमिक निर्धारित 
करे और जिसमें खलुी भागीदारी मलू्यांकन प्रणाली हो । इसमें 
वेतन और सेवा की स्थिति का वादा किया गया और कहा गया 
कि, ‘वेतन उनकी सामाजिक व व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों 
और पेश ेमें प्रतिभाओ ंको आकर्षित करने की आवश्यकता 
के अनरुूप होगा । परेू दशे में शिक्षकों के लिए समान आय, 
सेवा की स्थिति और शिकायत निवारण प्रणाली के वांछनीय 
उद्देश्यों तक पहुचँने के प्रयास किए जाएगँे ।’ नीति में पदोन्नति 
के लिए उचित अवसरों के साथ-साथ परुस्कार और दण्ड के 
आचरण के लिए सझुाए गए मानदण्डों के बारे में भी बात की 
गई । तो शिक्षक राज्य का कर्मचारी बनने के रास्ते पर चल 

निकला लेकिन एक चतेावनी के साथ । ‘शिक्षक शकै्षिक 
कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्त्वपरू्ण भमूिका 
निभाते रहेंगे ।’

यहाँ एक उल्लेखनीय बदलाव ह ै: कई वाद ेकिए गए हैं लेकिन 
उन्हें निभाया नहीं जाता । इसके साथ ही केवल एक कर्मचारी 
रूप में शिक्षक का विचार आकार लेता ह ै; ‘बेहतर सौदा’ और 
‘जवाबदहेी’ जैसे शब्द, बिना यह स्पष्ट किए कि जवाबदहेी 
किसके लिए, प्रस्तुत किए जाते हैं । और फिर व्यापक समदुाय 
के लिए शिक्षा महुयैा कराने के लिए परियोजनाए ँआती हैं । 
भौतिक परिस्थितियों के कारण बाहर के शिक्षक गाँव में रहना 
पसन्द नहीं करते और उन परिस्थितियों को ठीक करने का 
प्रयास नहीं किया जाता तो इस विकल्प को बढ़ावा दिया गया 
कि उसी गाँव से किसी निवासी को शिक्षक बना दिया जाए । 
यह बात भी अच्छी लगी क्योंकि यह विकल्प सस्ता था, उस 
व्यक्ति को भाषा और बच्चों की संस्कृति  का ज्ञान था और वह 
उनका क़रीबी हो सकता था ।

लेकिन जैसा कि हम दखे रह ेहैं, राज्य को ऐसे विकल्प बहुत 
पसन्द हैं जो नियंत्रणकर्ताओ ं के अनकूुल हों । विचार और 
उनकी अभिव्यक्तियाँ, अनिवार्यता से दरू हटकर कुछ और ही 
बन जाती हैं क्योंकि उन्हें सवुिधा के अनसुार परिवर्तित किया 
जाता ह ै। इस नव-उदार वाली अवधि में गणुवत्ता में सधुार के 
लिए प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निधि के उपयोग 
से शिक्षक का विचार बरुी तरह से प्रभावित हुआ । प्रयास 
गणुवत्ता पर आधारित था क्योंकि विश्वास यह था कि पहुचँ 
के लिए तो बहुत कुछ किया गया ह ैऔर जब तक गणुवत्ता 
बेहतर नहीं हो जाती तब तक भागीदारी में सधुार नहीं होगा 
क्योंकि अब यह ठहराव का सवाल ह ै। राज्य प्रणाली को ग़ैर-
कार्यात्मक, कठोर और तंत्र की दृष्टि से ग़ैर-सधुारणीय कहकर 
परिभाषित किया गया और समानान्तर संरचनाए ँस्थापित की 
गई ं। शरुुआत में इन्होंने सार्वजनिक प्रणाली के सधुार में तेज़ी 
लाने का प्रयास किया लेकिन बाद में इसे बन्द करने की माँग 
हुई और सब कुछ समानान्तर निजी प्रणाली को सौंप दिया । 
वास्तव में इन्हें आरम्भ बिन्दु भी कहा जाता ह ैक्योंकि वे तंत्र 
चलाने वालों को यह कहने की अनमुति दतेे हैं कि हमने सब 
कुछ किया, सब कुछ करने की कोशिश की ह ैऔर कुछ भी 
काम नहीं करता ह ै। यह बात भलुा दी गई ह ै कि चनेु गए 
कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन में उन लोगों को शामिल 
नहीं किया जाता ह ै जिन्हें उन्हें चलाना ह ै। प्रस्तावित चरण 
क्या हैं, उन्हें कैसे लाग ूकरना ह ै– इन सबके बारे में निर्णय 
लेने के किए ज़मीनी स्तर पर उनसे कार्य नहीं करवाया जाता । 
विकेन्द्रीकरण और भागीदारी का विचार क़रीबी निगरानी 
और मज़बतू केन्द्रीकरण के रूप में सिमट कर रह गया ह ै
क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओ ंसे यह 
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अपेक्षा नहीं की जाती कि वे बेहतर समाधान खोजने के लिए 
परिदृश्य का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए विचार दें 
और वास्तविक स्थिति के बारे में बताए ँ। इसके विपरीत उनसे 
यह उम्मीद की जाती ह ैकि वे केन्द्रीय आदशेों को समर्थन दें 
और उनका पालन सनुिश्चित करें तथा केन्द्रीय समकेन के लिए 
’अर्थहीन’ आकँड़े इकट्ठा करें ।

हम विपथ हुए हैं, लेकिन केवल इस बात पर ज़ोर दनेे के लिए 
कि शकै्षिक सधुार में एक प्रतिभागी के रूप में मान्यता प्राप्त 
शिक्षक केवल एक गौण व्यक्ति था । शकै्षिक उपक्रम में उनकी 
स्थिति और हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटती गई क्योंकि शिक्षकों 
की श्रेणी में विभाजन या स्तरण में वदृ्धि हुई । मिशन प्रणाली 
में पहुचँ का विस्तार करने के स्पष्ट प्रयास में और आर्थिक 
कारणों से शिक्षक कम वेतन पाने वाला, अधिक असरुक्षित, 
स्तरीकृत और कमज़ोर हो गया । विभाजन या स्तरण के कारण 
नियमित शिक्षक की वैधता और उस पर होने वाले व्यय पर 
विवाद खड़ा हुआ । इससे एक अवांछित दबाव पड़ा, अक्सर 
अनचाही आलोचना हुई । सभी शिक्षकों को काम न करने 
वालों की संज्ञा द ेदी गई और यह सब हुआ कुछ ऐसे लोगों 
की छवि के कारण जिनका प्रयोग अधिकारियों ने अन्य लोगों 
के प्रबन्धन के लिए और अन्य शिक्षकों से अपने लाभ के 
लिए किया । राजनेता कोई भी हो और राजनीतिक पदानकु्रम 
में उनका कोई भी स्तर हो, शिक्षक उनकी कृपा पर आश्रित 
थे और हैं । निष्पक्ष नियकु्तियों और क्षमता निर्माण के वाद ेके 
बावजदू, सरकारों ने शिक्षकों को राजनीतिक लाभ के लिए 
बेतरतीब रूप से नियकु्त किया या करने की इजाज़त दी । कुछ 
सरकारों ने शिक्षक तैयारी की सवुिधाओ ंको बन्द कर दिया या 
इस बात का दावा करते हुए उनकी प्रभाविता कम कर दी कि 
शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं ह ै।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) ने सेवाकालीन 
क्षमता निर्माण का कार्य शरुू किया लेकिन जल्द ही डीपीईपी 
एक मिशन (अभियान)- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) बन 
गया । ऐसा नहीं ह ै कि डीपीईपी के सभी प्रयास बेहतर थे, 
लेकिन एसएसए के तहत किए गए प्रयासों ने गहरी सनकवाद 
और बोरियत को बढ़ावा दिया । इसने शिक्षण समदुाय को 
निराश कर दिया क्योंकि इसके साथ में ये सारी बातें भी हुई-ं 
शिक्षकों का विभाजन या स्तरण, उन्हें कम वेतन प्राप्त कर्मचारी 
समझना, कामचोर और मरू्ख समझना जिन्हें किसी के भी 
द्वारा इस स्थिति तक प्रशिक्षित (या प्रशिक्षित नहीं किया जा 
सकता था क्योंकि वे बदलने और सीखने के लिए तैयार नहीं 
थे) किया जा सकता था जहाँ राज्य खदु प्रशिक्षण के बारे में 
बात करने में हिचकिचाता ह ै। शिक्षक शिक्षा में सधुार करने 
के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का निर्माण 
बहुत अधिक धमूधाम के साथ किया गया । लगभग दो दशकों 

में इसने शिक्षक-शिक्षा को प्रमाण पत्र दनेे का स्वांग बना दिया 
ह ै। प्रशिक्षण की डिग्री की अनिवार्यता और शिक्षक-शिक्षा 
के कॉलेजों को बेरोकटोक लाइसेंस दनेे के अभ्यास ने परूी 
शिक्षक-शिक्षा प्रणाली का गहरा अनादर किया ह ै।

न्यायमरू्ति वर्मा आयोग के साथ-साथ कई अन्य समितियों, 
नए पाठ्यक्रम और बीएड और एमएड कार्यक्रमों की अवधि 
में वदृ्धि के बावजदू शिक्षक-शिक्षा को ठीक करने का कार्य 
असम्भव लगता ह ै। डायट, एससीईआरटी, सीटीई, आईएएसई 
और एनसीटीई (या एनसीईआरटी इत्यादि) पर भी कई चर्चाए ँ
हुई हैं । इन सभी में एक महत्त्वपरू्ण बिन्दु उभरकर आया ह ै। 
और वह बिन्दु यह ह ै कि इन्हें नौकरशाही नियंत्रण से मकु्त 
होना चाहिए और इनका नेततृ्व ऐसे अच्छे शिक्षाविदों और 
प्रशासकों को करना चाहिए जिनके पास थोड़ी स्वतत्रता हो । 
उनके पास पर्याप्त व्यक्ति और बजट होना चाहिए जिससे वे 
अपनी भमूिकाओ ंको निभाने में सक्षम हो सकें  । विडम्बना यह 
ह ैकि जब हम इन संस्थानों का उपयोग करके शकै्षिक सधुारों 
और शकै्षिक प्रक्रिया को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं, 
तो दखेते हैं कि उनमें व्यक्ति, पर्याप्त धन और स्वायत्तता का 
अभाव ह ै।

नई शिक्षा नीति के ताज़ा प्रयास स्पष्ट रूप से मानते हैं कि 
शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं ह ैजिसे सार्वजनिक धन से पाया जा 
सके और इसलिए निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट का प्रवेश होता 
ह ै। अतः यह प्रयास किया जाता ह ै कि कॉरपोरेट शिक्षा पर 
नीतिगत सझुाव दें । नौकरशाहों की तरह बिज़नेस करने वाले 
पूँजीपति ऐसे नए विशषेज्ञ हैं जो शिक्षा की समस्या के समाधान 
के बारे में सभी कुछ जानते हैं । जहाँ तक शिक्षकों की बात ह ैतो 
उनके बारे में पक्षपातपरू्ण विचार हैं कि परुस्कार और दण्ड के 
माध्यम से शिक्षकों पर नज़र रखनी चाहिए, उनका मलू्यांकन 
और निगरानी करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए- 
यानी शिक्षक क्षमता और स्वायत्तता के बिना शिक्षक की 
जवाबदहेी के विचार को स्वीकृति मिल जाती ह ै। नियंत्रण और 
निगरानी के बेहतर तरीक़ों की ओर अधिक झकुाव ह ैऔर 
प्रेरक कारकों से सम्बन्धित कोई प्रश्न नहीं पछूा गया ह ै। न ही 
निरुत्साहित होने के वैकल्पिक कारणों पर विचार किया गया 
ह ै। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक अलग विश्लेषण के 
आधार पर मॉडल अभी तक विकसित नहीं हुए हैं । दावा यह 
ह ैकि शिक्षा की गणुवत्ता में सधुार के लिए शिक्षकों की क्षमता 
और उनकी प्रेरणा महत्त्वपरू्ण ह ै। इतना ही नहीं इस बाते के दावे 
भी किए जाते हैं कि शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक 
की कमी को सम्बोधित करने, सेवा-परू्व और सेवाकालीन 
शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सधुार करने और पेश ेके 
रूप में शिक्षण की स्थिति का संवर्धन करने के लिए पहल की 
जा रही हैं । केवल जिस बाधक कारक को मान्यता प्राप्त ह ैवह 



10	 अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            

ह,ै स्थानान्तरण और यह माँग की जाती ह ैकि इसका उपाय 
भी बिना किसी विकल्प या मानवीय अन्तःक्रिया द्वारा किया 
जाए । यानी कि प्रबन्धन स्पष्ट रूप से और परूी तरह से यांत्रिक 
और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए! ऐसा कोई अन्य सझुाव या मदु्दा 
नहीं ह ै जिसे विचारणीय या बेहतर तरीक़े  से प्रबन्धित करने 
योग्य माना जाए । 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1968 की नीति ने समाज में सन्निहित कुछ परुातन मान्यताओ ं
को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए एक वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण 
और समझ बनाने के परिप्रेक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
पर ज़ोर दिया । इसने आर्थिक विकास के उद्देश्य से भी इनके 
बारे में बात की । इसमें ज़ाहिरा तौर पर तर्कस गत और वैज्ञानिक 
सोच के सिद्धान्तों पर भारत के निर्माण की ओर ध्यान केन्द्रित 
किया गया था । विज्ञान और समझ पर ज़ोर अधिक था । यह 
विचार धीरे-धीरे 1986 की नीति में भी पहुचँा जिसमें विज्ञान 
का सामाजिक तत्व कम हो गया था । अब फ़ोकस क्षमताओ ं
और मलू्यों जैसे कि जाँच-पड़ताल की भावना, रचनात्मकता, 
वस्तुनिष्ठता, प्रश्न पछूने का साहस, सौन्दर्य संवेदना के साथ-
साथ विज्ञान को स्वास्थ्य, कृषि और दनैिक जीवन से जोड़ने 
के लिए विकसित करने पर था । इसलिए जहाँ एक ओर यह 
एक व्यापक क्षेत्र प्रतीत हो सकता ह ैवहीं दसूरी ओर महत्त्वपरू्ण 
बात यह ह ैकि सामाजिक और तर्कस गत दृष्टिकोण को छोड़ 
दिया गया जिस पर पहले ज़ोर दिया गया था ।

1992 की कार्य योजना में भी प्रौद्योगिकी पर ज़ोर दिया गया 
और यह बात और भी स्पष्ट रूप दखेने में आई क्योंकि इसमें 
इस पहल ूपर एक परूा अनभुाग था । परिवर्तन स्पष्ट ह,ै अब 
ज़ोर विज्ञान और विज्ञान से जड़ुी विधि, हालाँकि यह अन्य 
विषयों में भी समान रूप से मौजदू ह,ै से हटकर प्रौद्योगिकी 
और आर्थिक विकास के लिए इसके उपयोग पर दिया गया । 
शिक्षा और संवेदनशीलता को सम्बोधित करने के बजाय, अब 
फ़ोकस इस बात पर ह ैकि यह अन्य विचारों के शीघ्र प्रसार के 
लिए एक उपकरण ह ै।

नई नीति के निरूपण में चर्चा और इनपटु के लिए उचित क्षेत्र के 
रूप में विज्ञान या किसी अन्य विषय का उल्लेख तक नहीं ह ै। 
इसमें तकनीकी उपकरणों और संचार प्रणालियों के अलावा 
केवल शिक्षण कला महत्त्वपरू्ण ह ै। 2015 के निरूपण में 
बदलाव स्पष्ट ह-ै यह मानता ह ैकि हमें व्यावसायिक शिक्षा की 
ओर आगे बढ़ना चाहिए और चर्चा का एकमात्र विषय यही ह ै
कि किस हद तक आगे बढ़ें । केवल एक प्रश्न की अनमुति ह ै
कि क्या इसे एक विषय के रूप में रखा जाए या मखु्य विषयों 
के हिस्से के रूप में एवं हम इसे और अधिक रोचक कैसे बना 
सकते हैं । यह स्पष्ट रूप से कहता ह ै कि शिक्षा को चाहिए 

कि वह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करे । संवैधानिक 
नागरिक से दशे और नियोक्ता के लिए भी आर्थिक संसाधन 
बनने की बात स्पष्ट रूप से कही गई ह ै। तो जिस बात को महत्त्व 
दिया गया वह स्पष्ट ह ै– हर किसी को अधिगम के न्यूनतम स्तर 
तक पहुचँने दें ताकि विकास और प्रगति के लाभों का सबसे 
अच्छा उपयोग किया जा सके । और अब लोग लोकतांत्रिक 
राष्ट्र के संविधानी नागरिक नहीं हैं बल्कि विकास के इजंन के 
लिए कारखानों और भट्टियों में उपयोग की जाने वाली कच्ची 
सामग्री की तरह संसाधन हैं । नागरिक की धारणा और शिक्षा 
की रूपरेखा तथा इसके साथ जड़ुी हर चीज़ समय के साथ 
ही स्पष्ट रूप बदल गई, न केवल नीति और इसके प्रकाशन 
में बल्कि अभिव्यक्ति की प्रभाविता में भी ताकि आज अमरू्त 
राष्ट्र और नियोक्ता संविधानी नागरिक से उच्च स्तरीय बना 
दिए जाए ँ। उन्हें दिए प्रस्ताव खाँचों के अनरुूप होना चाहिए 
और जब-जब खाँच ेबदलें तो उसके अनसुार खदु को बदलने 
के लिए पर्याप्त कुशल होना चाहिए ।

समान स्कू ल प्रणाली 
1968 के दस्तावेज़ में लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए समान 
स्कू ल प्रणाली को आवश्यक बताते हुए इस पर ज़ोर दिया 
गया था । इसने इगंित किया कि जिस शिक्षा प्रणाली में निजी 
स्कू ल भी चलाए जाते हों वह असाम्यपरू्ण ही होगी । इसमें 
कहा गया ह ैकि अमीर लोग तो अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ 
शिक्षा खरीदने में सक्षम हैं जबकि ग़रीबों को निम्न गणुवत्ता 
वाले स्कू लों में जाना पड़ता ह ै। इस प्रकार की स्थिति एक 
समानतावादी समाज के आदर्श के लिए अलोकतांत्रिक और 
असंगत ह ै। यह योग्यता पर आधारित चयन के विचारों पर भी 
सवाल उठाता ह ै। 1968 की नीति इसे गम्भीरता से उजागर 
करती ह:ै ‘कभी-कभी उनमें (ग़रीबों में) से सर्वाधिक योग्य 
बच्चे भी इन अच्छे स्कू लों में नहीं जा पाते, जबकि आर्थिक 
रूप से विशषेाधिकार प्राप्त माता-पिता अपने बच्चों के लिए 
अच्छी शिक्षा ‘खरीद’ सकते हैं । यह बात न केवल ग़रीबों के 
बच्चों के लिए बल्कि अमीर और विशषेाधिकार प्राप्त समहूों 
के बच्चों के लिए भी ख़राब ह ै। इस प्रकार इसमें इस बात पर 
ज़ोर दिया गया कि स्कू ल ऐसे होने चाहिए कि जो सभी बच्चों 
को अपने यहाँ पढ़ने की अनमुति दें भले ही उनकी सामाजिक 
व सांस्कृति क पषृ्ठभमूि और उनके आर्थिक साधन कुछ भी हों ।

1986 की नीति और 1992 की कार्य योजना में समान स्कू ल 
का कोई उल्लेख नहीं था और समानता के लिए भी सरोकार 
नहीं था । इसके बजाय इसमें अधिकांश लोगों के लिए न्यूनतम 
संरचना और सवुिधाओ ंको उपलब्ध कराने की योजना थी । 
जो ग़रीब लोग सिस्टम को हराकर तथाकथित ‘प्रतिभा खोज’ 
में चनेु जाते, उनके लिए नवोदय विद्यालय थे । नीति के लिए 
न्यायपरू्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए हम यह कह सकते हैं कि 
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हालाँकि इसमें समान स्कू ल के प्रयासों को अव्यावहारिक 
कहकर छोड़ दिया गया लेकिन इसमें कुछ ठोस योजनाए ँबनाई 
गई ंजिसके तहत बच्चों को कुछ हद तक गणुवत्तापरू्ण शिक्षा 
दनेे की बात कही गई और इसके लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता 
का वचन दिया गया । इस कार्य योजना के लिए बिना किसी 
दृढ़ विश्वास के कभी-कभार छिटपटु प्रयास हुए । जो लोग इसे 
करने के लिए ज़िम्मेदार थे उन्हें न तो इसकी व्यावहारिकता 
पर भरोसा था और न ही उन्होंने इसे करना महत्त्वपरू्ण समझा । 
इन कार्यों में न तो उनकी भागीदारी थी और न ही उन्हें कोई 
रुचि थी क्योंकि मिशन प्रणाली में किए गए इन प्रयासों में उन्हें 
शामिल नहीं किया गया था और उनसे यह उम्मीद भी नहीं 
की गई कि जिन लोगों के लिए यह काम किया जाना ह ैउनसे 
वे निकटता के साथ बातचीत करें । सभी बच्चों की शिक्षा पर 
सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित के रूप में विचार 
करने के दबाव के साथ पब्लिक स्कू ल और निजी प्रणाली 
को समानता दनेे का दबाव भी था और वह भी एक ऐसे लेंस 
के माध्यम से जो हमशेा सार्वजनिक विद्यालय को कमतर 
दिखाता ह ै। इन सब बातों ने स्कू ल प्रणाली को काफ़ी हानि 
पहुचँाई । इसलिए नई शिक्षा नीति विकसित करने की प्रक्रिया 
ने समझदारी से स्कू ल प्रबन्धन पर प्रतिक्रिया माँगी । महत्त्वपरू्ण 
बात यह ह ैकि वंचित वर्गों की शिक्षा का उल्लेख उन्हें शिक्षा 
में शामिल करने के अर्थ में ह ै। साम्यता का सिद्धान्त भलुा 
दिया गया ह ैऔर साम्यता के साथ सभी को शिक्षित करने में 
दृढ़ विश्वास की कमी साफ़ दिखाई दतेी ह ै।

वर्तमान रुझान और सीसीई
कार्रवाई के क़दम आगे बढ़ रह ेहैं । केन्द्रीय मतं्री ने एकदम से 
फैसला किया कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बहुत अधिक 
ह ैऔर इसे 50% तक कम कर दनेा चाहिए । उन्होंने किसी से 
यह पछूने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि पाठ्यक्रम ऐसा क्यों 
था और इसे वर्तमान स्तर तक कम करने के लिए कौन-सी 
लड़ाई लड़ी गई थी । उन्होंने यह नहीं पछूा कि एनसीईआरटी 
की किताबों की तलुना में राज्य सरकार की किताबों और 
निजी स्कू ल की किताबों और पाठ्यक्रम में इतनी अधिक 
सामग्री क्यों थी और क्या पहले उन्हें सम्बोधित नहीं किया 
जाना चाहिए?

दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि सफलता सनुिश्चित करने 
का सबसे अच्छा तरीक़ा बच्चों को अधिक सीखने वालों 
और कम सीखने वालों में विभाजित कर दनेा ह ै। ऐसा करने 
के औचित्य को साझा नहीं किया गया और ऐसा करने के 
सम्भावित प्रभावों के बारे में भी परूी तरह से सोचा नहीं गया । 
सरकार ने जो दस्तावेज़ निकाला उसमें आय,ु स्तर, राष्ट्रीय 
पाठ्यचर्या की रूपरेखा के साथ इसके सम्बन्ध, संविधान और 
यहाँ तक कि शिक्षण कला जैसे अकादमिक मदु्दे थे ही नहीं । 

जो औचित्य बताया गया वह बहुत कमज़ोर और परेशान 
करने वाला था । इन सवालों के बारे में सोचना बहुत महत्त्वपरू्ण 
ह ै और फिर उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए । किसी भी 
प्रणाली के लिए यह बात अच्छी नहीं ह ैकि चीज़ों को ठीक 
से लाग ूकरने, समझने और अनकूुलित करने से पहले ही उन्हें 
लाग ूकर दिया जाए और फिर हटा दिया जाए । सतत और 
व्यापक मलू्यांकन (सीसीई) इसका एक उदाहरण ह ै।

आकलन और सीसीई से सम्बन्धित बहस परिष्करण, तलुना 
और रैंकिग पर केन्द्रित ह ै। मदु्दा यह नहीं कि बच्चा या कोई भी 
व्यक्ति जो कुछ कर रहा ह ैउसे समझकर सीख ेकि वह जो कुछ 
कर रहा ह ैवह ठीक ह ैया नहीं या उसने कहाँ गलती की; मदु्दा 
तो यह ह ैकि सीसीई कारगर क्यों नहीं हुई । सीसीई पर उठाए गए 
सवाल पहले से ही यह मानकर चलते हैं कि यह पहल परूी तरह 
विफल रही ह ैऔर इससे कोई लाभ नहीं हुआ ह ै। इस प्रकार 
की आलोचना में इन प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं हैं कि उनके 
विचार में सीसीई से कैसे मदद मिल सकती ह ैऔर सीसीई के 
लाभ क्या हैं । ज़मीनी स्तर पर कार्यरत लोगों के विचार पछूने 
का कोई प्रयास नहीं किया गया कि आकलन प्रणाली किस 
तरह से और अधिक सकू्ष्म बारीक़ियों की अभिव्यक्ति कर 
सकती ह ैतथा बच्चों को उनकी सोच और नवाचार के लिए 
परुस्कृत  कर सकती ह ै। इस प्रकार के बहिष्करण से न केवल 
मौजदूा शिक्षार्थियों पर बल्कि हमारे समाज के ताने-बाने पर 
दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता ह ै।

सारांश 

जैसा कि स्पष्ट ह ैसरकारी पहल में प्रवतृ्ति हमशेा कमज़ोर रही 
ह ैऔर कभी-कभी तो इनमें साम्यता और समावेशन के कुछ 
महत्त्वपरू्ण विचारों को छोड़ भी दिया जाता ह ै। इन पहल में 
संवैधानिक मलू्यों के साथ शिक्षा की व्यापक और ससुंगत 
दृष्टि की सतत कमी-सी दिखाई दतेी ह ै और सबको दी जा 
सकने वाली न्यायसंगत शिक्षा के महत्त्व और सम्भावना में भी 
इनका कोई भरोसा नहीं दिखाई दतेा ; यहाँ तक कि नीति के 
दस्तावेज़ भी धीरे-धीरे इन विचारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ 
जाते हैं । ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन के समय नीति में बताए 
गए मदु्दों को सम्बोधित नहीं किया जाता और जितने बजट 
का वादा किया गया था, उसका केवल एक छोटा-सा हिस्सा 
ही दिया जाता ह ै। हस्तक्षेपों के अनियमित शीर्षों का डिज़ाइन 
एक अव्यवस्थित और असन्तोषजनक कल्पना का परिणाम 
लगता ह ैजिसमें शिक्षा प्रणाली की उस स्पष्ट और ससुंगत दृष्टि 
की कमी ह ैजिसे स्कू ल प्रणाली में रहने वाले लोग समझते हैं ।

इन गतिविधियों में तरुत-फुरत समाधान पर ध्यान दिया गया 
जो संक्षिप्त अवधि के लिए प्रणाली के छोटे घटकों पर लक्षित 
थे । ये गतिविधियाँ, जिनमें से कुछ विरोधाभासी सिद्धान्तों पर 
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हृदय कान्त दीवान वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अनवुाद पहल में कार्यरत हैं । वे एकलव्य के संस्थापक समहू के सदस्य और विद्या भवन 
सोसाइटी, उदयपरु के शकै्षिक सलाहकार रह ेहैं । वे 40 से अधिक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से और विभिन्न पहलओु ंपर कार्य करते रह ेहैं । 
विशषे रूप से वे शकै्षिक नवाचार और राज्य शकै्षिक संरचनाओ ंमें संशोधन के प्रयासों से जड़ेु रह ेहैं । उनसे hardy.dewan@gmail.com पर सम्पर्क  
किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 

आधारित थीं, एक ही स्कू ल में समानान्तर रेखाओ ंपर चल 
सकती थीं, उसी तत्व पर ध्यान केन्द्रित कर सकती थीं, और 
उसी शिक्षक से विपरीत दिशाओ ंमें जाने का आग्रह कर सकती 
थीं । इस खण्डित दृष्टिकोण में, प्रणाली को सभी हस्तक्षेपों के 
बारे में पता तक नहीं था और जिन शिक्षकों व स्कू लों को इन्हें 
लाग ूकरना था उन्हें पक्के  तौर पर यह नहीं मालमू था कि उनसे 
जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा ह ैवे वैसा क्यों करें । इनमें 
से बहुत-सी पहल स्वतत्र निजी लोगों द्वारा बिना एक-दसूरे से 
बात किए की जा रही थीं और राज्य के भीतर स्वतत्र विभागों 
द्वारा सम्भाली जा रही थीं ।

आकलन और निगरानी की माँग बढ़ती ह ैऔर विफलता की 
ज़िम्मेदारी शिक्षक पर ही रहती ह ै। शकै्षणिक व पाठ्यचर्या 

एजेंसी और स्कू ल व शिक्षक की स्वायत्तता को शामिल न 
करने के साथ शिक्षा की बढ़ती हुई संकीर्ण अभिव्यक्ति भी 
जड़ुी हुई ह ै। प्रणाली के प्रशासकों और खण्डशः लक्ष्यों के 
लिए नई विधियों और तकनीकों के अधिवक्ताओ ंने फैसला 
कर लिया ह ैकि शिक्षक काम नहीं करते हैं और वे नहीं सोच 
सकते, इसलिए उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा । शिक्षक 
के काम को समझने और चनुौतियों को समझने के लिए 
कोई सरोकार और प्रयास नहीं किया गया ह ैक्योंकि प्रणाली 
असफल विचारों और विशषेज्ञों के एक समहू से दसूरे समहू पर 
जाती ह,ै यह स्वीकारे बिना कि गणुवत्तापरू्ण सार्वभौमिक शिक्षा 
पाने का एकमात्र तरीक़ा यह ह ैकि शिक्षकगण सशक्तता और 
‘स्वायत्तता’ (स्वेच्छाचारिता नहीं) के साथ कार्य करें और उन्हें 
प्रशासन और व्यवस्था के सक्षम परितत्र का अनसुमर्थन मिले । 
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रत में आकलन में सधुार के बारे में बड़े पैमाने पर 
विचार-विमर्श किया गया ह ै। स्वतत्रता से पहले 
की राष्ट्रीय नीतियों और आयोगों जैसे हार्टाग 

समिति (1929) और सार्जेंट योजना (1944) के साथ-साथ 
स्वतत्रता के बाद मदुलियार आयोग (1953), कोठारी आयोग 
(1964), शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) 1968 और 1986, 
बिना बोझ के सीखना (1993) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 
रूपरेखा (एनसीएफ़) 2000 और 2005 ने परीक्षा प्रणाली 
में बदलाव की सिफ़ारिश की ह ै। कुछ महत्त्वपरू्ण विचार इस 
प्रकार हैं- परीक्षाओ ंको व्यापक बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों 
का आकलन करना, रटन्त प्रणाली पर आधारित प्रश्नों के 
स्थान पर समझ, अनपु्रयोग और उच्च संज्ञानात्मक कौशल का 
परीक्षण करने वाले प्रश्न पछूना, आकलन के विविध तरीक़ों 
का उपयोग करना, विद्यार्थी के कार्य का रिकॉर्ड रखना, अकं 
की बजाय ग्रेड का प्रयोग करना और हाल ही में अधिगम की 
सगुमता के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग करने का 
विचार भी प्रस्तुत किया गया ।

इन परिवर्तनों को दर्शात हुए परीक्षा प्रणाली में सधुार पर राष्ट्रीय 
फ़ोकस समहू के आधार पत्र (एनसीईआरटी 2006) में वर्तमान 
परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन 
की आवश्यकता पर चर्चा की गई ह ै। इसमें कई आयामों में 
परिवर्तन की सिफ़ारिश की गई ह ैजैसे परीक्षाओ ंके उद्देश्य से 
लगाकर इसकी गणुवत्ता, प्रक्रिया, उपयोग और प्रभाव तक । 
यह सतत और व्यापक मलू्यांकन (सीसीई) के रूप में आकलन 
की एक वैकल्पिक प्रणाली या और अधिक उचित रूप से कहें 
तो परूक प्रणाली का समर्थन करता ह ै। यह सीसीई को स्कू ल 
आधारित मलू्यांकन की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता ह ै
जो सतत या आवधिक (शिक्षण से पहले और उसके दौरान) 
ह ैऔर मलू्यांकन के कई तरीक़ों का उपयोग करने के कारण 
व्यापक (शकै्षिक और सह-शकै्षिक दोनों क्षेत्रों में) ह ै।

वैसे तो नीतियों और आयोगों ने प्रणाली को अक्सर इस बात 
के लिए मनवाने की कोशिश की ह ैकि वे आकलन सम्बन्धी 
अपने दृष्टिकोण को बदलें लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं 
हुआ । फिर निशलु्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम, 2009 (आरटीई) आया जिसमें स्कू लों के लिए 

पारम्परिक परीक्षाओ ंके बदले सतत और व्यापक मलू्यांकन 
प्रणाली को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया । 2010 में 
आरटीई अधिनियम के लाग ूहोने के बाद से फ़े ल न करने की 
नीति प्रभाव में आ गई ह ै। आरटीई अधिनियम की धारा 30 
(1) में यह प्रावधान ह ैकि “प्राथमिक शिक्षा के परूा होने तक 
किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने की 
आवश्यकता नहीं होगी ।” इस नीति के तहत कहा गया ह ैकि 
किसी भी बच्चे को कक्षा 8 के अन्त तक, जब तक वह 14 
वर्ष का नहीं हो जाता और आरटीई अधिनियम के दायरे से 
बाहर नहीं निकलता, कक्षा में रोका या स्कू ल से निकाला नहीं 
जाएगा ।

जब से सीसीई और फ़े ल न करने की नीति (एनडीपी) शरुू हुई, 
तभी से वह सकू्ष्म परीक्षण का मदु्दा बनी हुई ह ै। इस क़दम को 
लेकर शिक्षाविदों, नीति निर्माताओ,ं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 
लोगों, माता-पिता और विद्यार्थियों की मिश्रित प्रतिक्रियाए ँ
हैं । कुछ विचार नीति के पक्ष में हैं जबकि कई अन्य लोगों ने 
इसके ख़िलाफ़ ज़ोरदार तर्क  दिए हैं । ज़मीनी स्तर पर सीसीई 
और एनडीपी के अनचुित और अक्सर ग़लत क्रियान्वयन के 
बारे में सरोकार व्यक्त किए गए हैं । आकलन के विभिन्न नए 
तरीक़ों जैसे निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन को महत्त्व 
दनेा, लघ ुपरीक्षणों की शृखंला, विद्यार्थियों की ग्रेडिग के लिए 
प्रारूप, परियोजनाओ ंऔर पोर्टफ़ोलियो का उपयोग इत्यादि 
सीसीई की शरुूआत के साथ उभरे हैं । इनमें से कुछ तरीक़ों की 
वज़ह से बार-बार टेस्ट लिए जाते हैं जिससे शिक्षकों, माता-
पिता और विद्यार्थियों को तनाव और चिन्ता होती ह,ै आकँड़ों 
सम्बन्धी ढेर सारा काम करना पड़ता ह,ै कभी-कभी प्रारूप 
भरते समय ग़लत डेटा प्रविष्टियाँ मिलती हैं, ‘रेडीमडे प्रोजेक्ट’ 
उद्योग पनपते हैं, विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में चले 
जाते हैं भले ही उन्होंने आय ुके उपयकु्त योग्यताए ँहासिल न 
की हों, सह-शकै्षिक क्षेत्रों का अनौपचारिक आकलन होता ह ै
आदि ।

इसलिए अधिकतर लोगों ने महससू किया कि सीसीई ने 
परीक्षाओ ंके तनाव को कम करने के बजाय बढ़ा दिया ह ै। 
एनडीपी की भी इतनी ही आलोचना हुई ह ैऔर लोगों का 
मानना ह ैकि इसके कारण विद्यार्थियों के सीखने और शिक्षकों 

भा

भारत में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन और फ़े ल न 
करने की नीति का भविष्य क्या होना चाहिए?
आँचल चोमल
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के सिखाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई ह,ै उनके अभिप्रेरण में 
कमी आई ह ै। इन सबकी वज़ह से कई लोग इस नतीजे पर 
पहुचँ ेहैं कि अपने दशे में हम अभी भी इस तरह के मलू्यांकन 
के लिए तैयार नहीं हैं ।

इन सभी सरोकारों और धारणाओ ंके बीच इस बात पर पर्याप्त 
चर्चा नहीं हुई कि वास्तव में सतत और व्यापक मलू्यांकन क्या 
ह?ै यह ज़रूरी क्यों ह?ै यह हमारे दशे के शिक्षा के लक्ष्यों और 
आदर्शों के साथ कैसे जड़ुा ह?ै क्रियान्वयन के उत्साह में हम 
यह समझने से परूी तरह से चकू गए कि वास्तव में सीसीई का 
क्या अर्थ ह?ै

सीसीई बच्चों की शिक्षा, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, आकलन 
के उद्देश्य और शिक्षक की भमूिका के बारे में कुछ धारणाओ ं
पर निर्भर ह ै।

1.1 सीसीई की सबसे बड़ी धारणाओ ं में से एक यह ह ै कि 
सीखना लगातार होता ही रहता ह-ै कक्षा के अन्दर, कक्षा 
के बाहर, विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय, 
गणित की समस्या को हल करते समय, अपने विचारों को 
एक कविता, गीत या चित्र के रूप में काग़ज़ पर व्यक्त करते 
समय । परेू दिन स्कू ल में, बच्चे लगातार विभिन्न रूपों और 
तरीक़ों से अपने अधिगम का प्रदर्शन करते हैं ।

2.2 चूकँि अधिगम की प्रक्रिया लगातार होती रहती ह ैइसलिए 
उसे सगुम बनाने के लिए स्कू ल में शिक्षण के तरीक़े  
ऊर्जस्वी और जीवन्त होने चाहिए । शिक्षार्थियों को विभिन्न 
क्षमताए ँ विकसित करने, सीखने के विविध अनभुवों से 
जड़ुने, संकल्पनात्मक ज्ञान प्राप्त करने और सहपाठियों के 
साथ सहयोगपरू्ण ढंग से कार्य करने के अवसर प्रदान किए 
जाने चाहिए ।

3.3 जब शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया जीवन्त हो तो आकलन की 
प्रकृति को भी जीवन्त होना चाहिए । ऐसे आकलनों का 
उद्देश्य, जिसे निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता ह,ै 
यह ह ैकि विद्यार्थी के अधिगम को समझने और अधिगम 
के अनभुव की प्रभाविता का मलू्यांकन करने में शिक्षकों 
की सहायता हो सके । अब तक के अधिकांश आकलनों 
की प्रकृति ‘मलू्यांकनात्मक’ रही ह ै यानी मानदण्ड तय 
किए बिना अकं या ग्रेड प्रदान किए जाते थे । इस तरह के 
मलू्यांकनों ने विद्यार्थियों को ऐसा उपयकु्त और प्रामाणिक 
फीडबैक प्रदान नहीं किया जो उन्हें बता सके कि उन्हें 
अपनी योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों पर 
ध्यान केन्द्रित करना ह ै।

अ. हमारे अधिकांश स्कू लों में आकलन का जो रूप आजकल 
ह,ै उसकी तलुना में निर्माणात्मक आकलन मलूतः अलग 

ह ै। इसका अर्थ ह ै भली-प्रकार सोची हुई आकलन 
पद्धतियों के माध्यम से हर बच्चे के सीखने के मार्ग पर 
व्यवस्थित रूप से नज़र रखना । इनमें से कई आकलन 
तो अनौपचारिक और शिक्षक की पाठ योजना में बड़ी 
बारीक़ी के साथ समकेित हो सकते हैं । इन आकलनों से 
जो आकँड़े या डेटा मिलें शिक्षक को उनकी जाँच और 
विश्लेषण करना चाहिए ताकि वे प्रत्येक बच्चे के अधिगम 
में सहायता दनेे के लिए उपयकु्त रणनीति तैयार कर सकें  । 
किस चीज़ का आकलन करना चाहिए- इसके लिए विषय/
अवधारणा के अधिगम के उद्देश्यों के बारे में गहरी स्पष्टता 
होनी चाहिए और इसका आकलन कैसे किया जाना 
चाहिए- यह इस पर निर्भर करता ह ै कि शिक्षक दिए गए 
प्रश्न के ज्ञान/ कौशल/मनोवतृ्ति के आकलन के लिए सबसे 
उपयकु्त उपकरण किसे मानते हैं और शिक्षार्थी का स्तर 
क्या ह ै।

4.4 आख़िरी और सबसे महत्त्वपरू्ण धारणा शिक्षक की भमूिका 
के बारे में ह ै। शिक्षक स्कू ल के औपचारिक वातावरण में 
विद्यार्थी-अधिगम को सगुम करने में सर्वाधिक महत्त्वपरू्ण 
भमूिका निभाते हैं । उस भमूिका को निभाने में बच्चों के 
बारे में उनकी धारणाए ँऔर वे कैसे सीखते हैं- ये दोनों बातें 
बेहद महत्त्वपरू्ण होती हैं । बच्चों के सीखने की क्षमता के 
विरुद्ध किसी भी प्रकार का परू्वाग्रह सीखने की प्रक्रिया को 
विफल कर सकता ह ै। साथ ही कक्षा में अपनी भमूिका 
के बारे में शिक्षक की धारणा भी उतनी ही महत्त्वपरू्ण ह ै। 
जो शिक्षक बच्चों के अनभुवों को महत्त्व दतेे हैं, कक्षा में 
उन्हें अपनी बात रखने के अवसर प्रदान करते हैं, सहयोगी 
होते हैं, बच्चे की अकादमिक और ग़ैर-अकादमिक दोनों 
प्रकार की ज़रूरतों और सरोकारों को समझते हैं- वे अपने 
विद्यार्थियों की शिक्षा को सगुम बनाने में सफल होते हैं ।

उपर्युक्त मान्यताए ँऔर धारणाए ँसीसीई के अन्तर्निहित 
आधार का निर्माण करती हैं । 

आइए, अब हम स्कू लों के अभ्यासों और सीसीई के नीतिगत 
दिशानिर्देशों में दिए गए निर्देशों पर ध्यान दें-

1.1 अधिकांश राज्यों ने मनैअुल या हैंडबकु में सीसीई 
दिशानिर्देशों को विस्तारपरू्वक प्रस्तुत किया । इनमें नए 
आकलन प्रतिमान या पैटर्न का विस्तार किया गया, 
उदाहरण के लिए कितनी बार टेस्ट लिए जाए,ँ निर्माणात्मक 
और योगात्मक टेस्ट को कितना महत्त्व दिया जाए, कितने 
प्रकार के आकलन किए जा सकते हैं आदि । 

2.2 अधिकांश राज्यों ने अपने रिपोर्ट कार्ड बदल दिए ताकि परेू 
अकादमिक वर्ष में बच्चे के बारे में विभिन्न रिपोर्टिंग की 
जा सके; अधिकतर मामलों में अकंों के स्थान पर ग्रेडों का 
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प्रयोग किया गया था ।

3.3 रिपोर्ट कार्ड में नए क्षेत्र जोड़े गए – उदाहरण के लिए, 
व्यक्तिगत और सामाजिक गणु । कभी-कभी ग्रेड इन 
पहलओु ंपर दिए जाते तो कभी गणुात्मक टिप्पणियाँ दी 
जातीं ।

4.4 नए प्रारूप पेश किए गए और शिक्षक से यह अपेक्षा की 
गई कि वे आवधिक अन्तराल पर विवरण भरें । प्रारूपों को 
भरने की प्रक्रिया में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया ।

इन सबके बीच कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बदलीं-

1.1 कक्षा अध्यापन की प्रकृति आज भी शिक्षक-निर्देशित ह ैजो 
पाठ्यपसु्तक पढ़ा दनेे तक सीमित ह ैऔर संकल्पनात्मक 
स्पष्टता तथा पाठ्यचर्या के लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान नहीं 
दिया जाता । 

2.2 सेवा-परू्व और सेवा-कालीन स्तर पर आयोजित किए जाने 
वाले शिक्षक-पेशवेर-विकास कार्यक्रमों में शिक्षण कला 
और आकलन की अवधारणाओ ं को अपर्याप्त रूप से 
सम्बोधित किया जाता ह ै।

3.3 आकलन के बारे में अभी भी यही नज़रिया ह ैकि बच्चों 
पर धीमी, औसत या तेज़ गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों 
का ठप्पा लगा दिया जाए । सीखने का दायित्व अभी भी 
बच्चों पर ह,ै न कि स्कू ल के वातावरण और शिक्षक की 
तैयारी पर । 

4.4 जिन प्रशासकों और शिक्षक-समर्थन प्रणाली का काम 
शिक्षकों को कक्षा सम्बन्धी कार्यों में सलाह दनेा ह,ै वे 
अभी भी उनके रिकॉर्ड और प्रारूपों का निरीक्षण करते हैं ।

आकलन के बारे में किसी भी परिप्रेक्ष्य निर्माण कार्यशाला का 
आयोजन नहीं किया गया । इसलिए शिक्षकों से यह अपेक्षा 
करना कि वे इसे अपने आप समझ लेंगे, थोड़ा अनचुित था । 
प्रारूपों और आकलन समय-सारणी की निश्चित योजना भी 
सतत रचनात्मक आकलन के उद्देश्य को असफल कर दतेी 
ह ैक्योंकि वे आवश्यकता पर आधारित हैं और हर कक्षा की 
आवश्यकता के अनसुार बदलते हैं । ज़मीनी स्तर पर कार्य के 
अभाव में क्या सीसीई कभी सफल हो सकता था? 

स्पष्ट उत्तर ह ै‘नहीं’ या फिर यह कह सकते हैं कि अगर सफल 
हुआ भी तो बहुत सीमित सीमा तक, शायद उन कुछ शिक्षकों 
की कक्षाओ ंमें जो पहले से ही अच्छी शिक्षण-कला के बारे में 
जानते हैं । ऐसी स्थिति में आकलन विषयक आवश्यक सधुारों 
का असफल होना लाज़मी था ।

स्कू लों में अपने विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने 
के लिए यह ज़रूरी ह ैकि आकलन के ऐसे तरीक़ों पर परूा ध्यान 

दिया जाए जिनकी प्रकृति रचनात्मक ह ै। इसे केवल सीसीई 
की प्रणाली के माध्यम से सनुिश्चित किया जा सकता ह ै। इसे 
प्राप्त करने के लिए इन बातों को प्राथमिकता दी जा सकती ह ै:

1.1 यह बात मान लें कि ऐसा करना मशु्किल ह ैऔर इसके 
लिए थोड़े समय की आवश्यकता होगी । मलू्यांकन के बारे 
में अपनी सोच को बदलना आसान नहीं ह ै। लेकिन यह 
आवश्यक ह ैऔर इसलिए हमें इसे समय दनेा होगा ।

2.2 शिक्षकों के लिए आकलन के परिप्रेक्ष्य-निर्माण सम्बन्धी 
कार्यशालाओ ं का आयोजन करना चाहिए । सीसीई को 
एक ऐसी तकनीक या नीति के रूप में नहीं दखेा जाना 
चाहिए जिसे समय-सारणी और कुछ प्रारूपों के माध्यम से 
सम्बोधित किया जा सके ।

3.3 शिक्षकों को परामर्श दनेे के लिए एक मज़बतू प्रणाली की 
आवश्यकता ह ै जो उन्हें आकलनों को डिज़ाइन करने, 
दस्तावेज़ों को संश्लेषित करने और गणुात्मक रिपोर्ट लिखने 
में सहायता प्रदान करे । इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों, 
नागरिक समाज संगठनों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों 
की सहायता ली जा सकती ह ैजो दनुिया भर के सर्वोत्तम 
तरीक़ों से परिचित हो सकते हैं ।

4.4 विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले शिक्षा कार्यकर्ताओ ंको 
कक्षा के शिक्षण का प्रेक्षण करना होगा, केवल विद्यार्थियों 
के प्रारूप और रिपोर्ट कार्ड का नहीं । यदि कोई शिक्षक 
सीसीई के अनसुार कार्य कर रहा ह ैतो उसके विश्वसनीय 
प्रमाण उसकी कक्षा में दिखाई देंगे न कि स्टाफरूम में ।

5.5 शिक्षक-प्रशिक्षकों को ऐसे आकलनों के ‘क्रियान्वयन’ 
के बारे में बेहतर जानकारी दनेे के लिए शिक्षक तैयारी 
के कार्यक्रमों में सीसीई का अभ्यास किया जाना चाहिए 
जिससे विद्यार्थी-शिक्षक सीसीई को बारीक़ी से दखे सकें  
और सीख सकें  कि अपनी कक्षाओ ं में इसे कैसे करना 
चाहिए ।

6.6 माता-पिता को स्कू लों से गणुात्मक रिपोर्ट की माँग करनी 
चाहिए जिससे वे यह समझ सकें  कि वास्तव में बच्चा 
स्कू ल में विभिन्न पहलओु ंके बारे में क्या सीख रहा ह ै।

सीसीई के साथ यह भी महत्त्वपरू्ण ह ै कि फ़े ल न करने की 
नीति बनी रह े। हालाँकि फ़े ल न करने की नीति के बारे में 
पक्ष और विपक्ष में कई विचार हैं, लेकिन यह भी ठीक नहीं 
होगा कि सीसीई के अपर्याप्त अवधारण और क्रियान्वयन के 
कारण विद्यार्थियों को फ़े ल कर दिया जाए । भले ही सीसीई 
और एनडीपी का भविष्य अभी भी अनिश्चित ह,ै लेकिन हम 
यह जानते हैं कि एक दशे के रूप में हमने इन दोनों पहल 
को प्रभावी ढंग से लाग ू करने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं 
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की ह ै। एक दशे के रूप में हमने सीसीई को प्रभावी बनाने 
के पर्याप्त प्रयास किए बिना ही एनडीपी को लाग ूकरने की 
सोची । यह बात भी स्वीकृत की जा चकुी ह ैकि जो आकलन 
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ समकेित होते हैं, वे विद्यार्थी 
के सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं ।

अब यह तय करना हमारे हाथ में ह ैकि हम एक दशे के रूप 
में पहल के दोषपरू्ण क्रियान्वयन और निराधार विफलता की 
आलोचना करना जारी रखना चाहत हैं या अपनी ग़लतियों से 
सीखकर इसे अपने स्कू लों में एक वास्तविकता बनाना चाहत 
हैं ।

आचँल चौमल पिछले 12 वर्षों से अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के साथ हैं । वे अज़ीम प्रेमजी स्कू ल ऑफ़ कंटिन्यूइगं एजकेुशन एडं यनूिवर्सिटी 
 

रिसोर्स सेंटर में इसं्टीट्यटू ऑफ़ अस्समेंट एडं एक्रेडि येश्न की प्रमखु हैं । वे विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और शकै्षिक संस्थानों के आकलन 
के लिए रूपरेखाए,ँ उपकरण, प्रक्रियाए ँऔर परिप्रेक्ष्य विकसित करती हैं । वे भारत के विभिन्न राज्यों में आकलन और मलू्यांकन पर क्षमता निर्माण  
कार्यक्रम आयोजित करती हैं । उन्होंने क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भगूोल में स्नातकोत्तर की उपाधि और 
कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से भगूोल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की ह ै। उनसे aanchal@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क  किया जा 
सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 



अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            17

रतीय स्कू ली शिक्षा में सचूना और संचार 
प्रौद्योगिकी की यात्रा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति के माध्यम से 1984-1986 में शरुू हुई । 

फिर शिक्षा की गणुवत्ता में सधुार के लिए स्कू ली शिक्षा में 
प्रौद्योगिकी शामिल करने की आवश्यकता पर ज़ोर दतेे हुए 
1992 में इसमें संशोधन किया गया । इस नीति के कारण 2004 
में आईसीटी और शिक्षा के लिए दो केन्द्रीय योजनाए ँबनीं । 
इसे भी 2010 में संशोधित किया गया और इसमें मखु्य रूप 
से कम्प्यूटर साक्षरता और कम्प्यूटर की सहायता से अधिगम 
(कम्प्यूटर एडेड लर्निंग) पर ध्यान केन्द्रित किया गया । 2012 
में स्कू ली शिक्षा में आईसीटी की नीति अस्तित्व में आई । 
इसका लक्ष्य था आईसीटी और आईसीटी-सक्षम गतिविधियों 
और प्रक्रियाओ ंको विकसित करना, बढ़ाना, समर्थन करना 
और बनाए रखना जिससे कि स्कू ल तंत्र में पहुचँ, गणुवत्ता और 
दक्षता में सधुार हो सके ।

समय के साथ शिक्षा योजनाओ ं और नीति में आईसीटी 
को प्रमखुता मिलने लगी और इसका अर्थ केवल कम्प्यूटर 
साक्षरता तक सीमित नहीं रहा । अब यह कोशिश की जाने 
लगी कि आईसीटी को स्कू ल में पढ़ाए जाने वाले विषयों 
से जोड़ा जाए ताकि अधिगम में सधुार हो सके । जबकि 
वस्तुस्थिति यह ह ैकि गणुवत्तापरू्ण अधिगम के साथ आईसीटी 
के उपयोग, उसकी भमूिका और उसका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं 
ह ै। परेू विश्व में सम्बन्ध की यह अस्पष्टता दखेी जा सकती ह ै। 
ओईसीडी रिपोर्ट (2015) ने कक्षा में अधिगम को प्रभावित 
करने में आईसीटी के महत्त्व को चनुौती दी । इन्फोडव (2010) 
ने बताया कि हालाँकि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई दशेों 
में स्कू लों में आईसीटी के उपकरणों और साधनों को काम में 
लेने में रुचि अधिक ह,ै लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग कम ह ै। 

भारत के सरकारी स्कू लों में बनुियादी सवुिधाओ ंकी चनुौती 
बहुत बड़ी ह ै : बिजली आपरू्ति और कनेक्टिविटी की 
अनियमित उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी का 
उपयोग और बदतर हो जाता ह ै। यही नहीं, केवल बनुियादी 
सवुिधाए ँऔर कनेक्टिविटी इसके उपयोग को सनुिश्चित नहीं 
करती । अन्दरूनी ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फ़ोन की पहुचँ 
बहुत अधिक ह,ै लेकिन स्कू लों में उनका उपयोग अस्वीकार्य 
ह ै।

दसूरी तरफ, जिन स्कू लों में पर्याप्त बनुियादी सवुिधाए ँहैं, वे 
विद्यालयी विषयों के अधिगम में सधुार लाने के लिए आईसीटी 
का उपयोग नहीं करते हैं । 2011-2013 में मैंने लगभग आठ 
राज्यों का व्यापक दौरा किया और यह पाया कि सरकारी और 
सहायता प्राप्त स्कू लों ने मखु्य रूप से कम्प्यूटर प्रयोगशालाओ ं
में डिजिटल साक्षरता या कम्प्यूटर विज्ञान की कक्षाओ ंके लिए 
आईसीटी का उपयोग किया और या फिर किसी ग़ैर सरकारी 
संगठन (एनजीओ) द्वारा संचालित हस्तक्षेप के लिए सीडी, 
डीवीडी, सर्वर-बॉक्स आधारित कम्प्यूटर एडेड लर्निंग के लिए 
आईसीटी का उपयोग किया । कुछ राज्यों ने बाहरी विशषेज्ञों 
द्वारा ऑडियो और वीडियो आधारित पाठ आयोजित करने 
के लिए रेडियो और उपग्रह कनेक्शन का उपयोग भी किया । 
इस तरह से कई अर्द्ध-शहरी और कनेक्टेड ग्रामीण क्षेत्रों में 
आईसीटी का उपयोग डिजिटल साक्षरता तक सीमित न रहकर 
एक साधन के माध्यम से कम्प्यूटर एडेड लर्निंग (सीएएल) 
और ऑडियो-विज़अुल अधिगम तक बढ़ गया । सीएएल को 
अधिकतर एनजीओ के सगुमकर्ताओ ंया कम्प्यूटर प्रशिक्षकों 
द्वारा चलाया जाता था और आज भी इसे प्राथमिक विद्यालय 
स्तर पर गणित और भाषाओ ंमें बनुियादी शिक्षा कौशल को 
मज़बतू करने और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर डीवीडी और 
सीडी आधारित सामग्री के माध्यम से उपचारात्मक अधिगम 
के रूप में दखेा जाता ह ै।

मैंने यह दखेा ह ैकि 2014 के बाद से स्मार्ट कक्षाओ ंके रूप 
में आईसीटी का प्रयोग कक्षाओ ंमें अधिक हो रहा ह,ै जिसमें 
विक्रेत ाओ ंद्वारा कक्षा में शिक्षकों के उपयोग के लिए तैयार 
मल्टीमीडिया और पाठ योजनाए ँवितरित की जाती हैं । इन्हें 
पाठ्यपसु्तक के अध्यायों के साथ मपै किया जाता ह ै और 
जिनका उद्देश्य शिक्षकों को मीडिया समदृ्ध संसाधनों के साथ 
अध्यापन करने में सहायता दनेा ह ै। कक्षा के उपयोग के लिए 
तैयार और पैक की गई इस प्रकार की शिक्षक केन्द्रित सामग्री 
के वितरण को कभी-कभी ‘स्मार्ट क्लासरूम’ की संज्ञा भी 
दी जाती ह ै। यहाँ मझु े स्कू लों में आईसीटी के उपयोग के 
कार्यक्रमों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास नज़र आता ह-ै 
एक तरफ तो कम्प्यूटर प्रयोगशालाए ँ हैं जहाँ आईसीटी के 
साधन विद्यार्थियों के हाथों में हैं, लेकिन प्रयोगशालाओ ंकी 
गतिविधियाँ मखु्यधारा के विषयों के साथ जड़ुी हुई नहीं हैं । 

भा

शिक्षा में आईसीटी : स्कू लों में सार्थक एकीकरण  
के संकेतक
अमीना चरनिया
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दसूरी तरफ कक्षा एक ऐसा स्थान ह ैजहाँ आईसीटी के साधन 
शिक्षक के हाथों में हैं न कि विद्यार्थियों के हाथों में, और यही 
वह जगह ह ैजहाँ साधन मखु्यधारा के विषयों से सम्बन्धित 
सामग्री प्रदान करते हैं । ऐसा लगता ह ैकि विषय के शिक्षकों 
और कम्प्यूटर के शिक्षकों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र तय 
कर लिए हैं और वे स्थान, भमूिका और विशषेज्ञता की इन 
सीमाओ ंको पार करना ही नहीं चाहत ।

हालाँकि कर्नाटक ओपन एजकेुशन रिसोर्सेज (केओईआर) 
बहुत पहले (2013 में) शरुू हो गया था, जहाँ विषय-शिक्षक, 
मखु्य रूप से गणित और विज्ञान के शिक्षक, शिक्षण संसाधनों 
को बनाते और अपलोड करते हैं, ओईआर हाल ही में राज्यों 
के सरकारी स्कू लों में एक नया और चर्चित शब्द बन गया 
ह,ै निशलु्क लेकिन जो अनिवार्य रूप से सार्वजनिक नहीं ह ै। 
(कोई भी काननूी और स्वतत्र रूप से प्रतिलिपि बना सकता 
ह,ै उपयोग कर सकता ह,ै अनकूुलित कर सकता ह ैऔर उन्हें 
फिर से साझा कर सकता ह,ै यनेूस्को) कई वीडियो-आधारित 
ट्यटूोरियल तेज़ी से बढ़ते जा रह ेहैं जो डिजिटल मीडिया की 
शक्ति के माध्यम से अवधारणात्मक समझ में सधुार करने में 
योगदान दनेे का दावा करते हैं और सम्भवतः ट्यशून कक्षाओ ं
की जगह लेते जा रह ेहैं ।

ई-पाठशाला और राष्ट्रीय शिक्षक मचं जैसे राष्ट्रीय मचं 
तथा ओईआर हते ु शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने 
वाली कार्यशालाए ँतेज़ी से लोकप्रिय हो गई हैं । ओईआर के 
विभिन्न रूप व्यापक श्रेणी पर चलते हैं और क्विज़ जैसे प्रश्नों 
(निचले स्तर के अधिगम लक्ष्य) के साथ बेहतर तरीक़े  से याद 
रखने और समझने के लिए ट्यटूोरियल की तरह के वीडियो 
पेश करने से भिन्न हो सकते हैं । वे कभी-कभी उच्च स्तरीय 
चिन्तन कौशल भी प्रदान करते हैं और यदा-कदा विद्यार्थियों 
को बढ़ावा दनेे के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं । एक अच्छा 
उदाहरण ह ै प्रथम बकु्स का स्टोरीवीवर, जहाँ बच्चे अपनी 
स्थानीय भाषा और सन्दर्भ में डिजिटल कहानियाँ पढ़ सकते हैं 
और इसी तरह क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस विद्यार्थियों, शिक्षकों 
और शिक्षा विशारदों को अपनी स्थानीय भाषा/बोली और 
परिवेश में कहानियों को प्रासंगिक रूप दनेे या पनुः लिखने 
की अनमुति दतेा ह ै। डिजिटल प्लेटफार्म स्थानीय सन्दर्भ और 
सलुभ व लचीली भाषा में उच्च गणुवत्ता वाली भाषा सामग्री 
को जोड़ने का प्रयास करता ह ै। 

ओईआर का एक और अच्छा उदाहरण कनेक्टेड लर्निंग 
इनिशिएटिव (सीएलआईएक्स या क्लिक्स) ह ै जिसके साथ 
मैं काफ़ी निकटता से जड़ुी हुई हू ँ। यह उच्चतर विद्यालय 
के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, गणित और अगँ्रेज़ी में उच्च 
स्तरीय चिन्तन के कौशल के लिए अकादमिक सन्दर्भ के भीतर 
डिज़ाइन किया गया ह ै। यहाँ बनाए गए ओपन एजकेुशनल 

रिसोर्सेज विद्यार्थियों के भीतर सहयोग बढ़ाने के तीन शकै्षणिक 
स्तम्भों पर आधारित हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपनी ग़लतियों 
से सीखने का मौका मिलता ह ैऔर जो प्रामाणिक अधिगम को 
बढ़ावा दतेे हैं । क्लिक्स विद्यार्थी ओईआर का एक उदाहरण 
ह ै पलुिस क्वाड नामक एक खले, जो ज्यामितीय तर्क  पर 
व्यवहारिक ज्ञान निर्माण प्रदान करता ह ै। इसमें विद्यार्थी पलुिस 
की भमूिका निभाते हैं और ‘चोर’ को खोजने का प्रयास करते 
हैं जो एक आकृति ह ै। पलुिस को ज्यामितीय गणुधर्मों का 
उपयोग करके ‘संदिग्ध’ को ख़त्म करना होता ह ैऔर ‘चोर’ 
की पहचान करनी होती ह ै। विकल्प चनुने से पहले प्रत्येक 
आकृति के गणुधर्मों को समझने के लिए सहायता प्रदान की 
जाती ह ै। विद्यार्थी प्रयत्न-त्रुटि विधि से सीखते हैं और धीरे-
धीरे अवधारणाओ ंऔर आकृतियों के गणुों के बारे में अपनी 
समझ का निर्माण करना शरुू करते हैं ।

अगँ्रेज़ी संसाधन संवादात्मक अगँ्रेज़ी के लिए कहानी-आधारित 
अधिगम पर ध्यान केन्द्रित करते हैं । स्थानीय संस्कृति  के 
अनरुूप प्रसंगानकूुलित ये कहानियाँ विद्यार्थियों को सनुकर 
समझने, बोलने और तब तक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने का 
अवसर दतेी हैं जब तक कि वे अपनी इन ऑडियो रचनाओ ंसे 
संतषु्ट न हो जाए ँ। इसके अलावा मॉड्यलू में ओपन स्टोरी टूल 
भी ह ैजिसकी सहायता से वे गैलरी से चित्रों को चनुकर अपनी 
आवाज़ रिकॉर्ड करके कहानी की रचना कर सकते हैं ।

क्लिक्स के सभी विद्यार्थी मॉड्यलू में टेक्नॉलाजी विद्यार्थियों 
के हाथों में होती ह ै और वे सीध े इसके साथ जड़ेु होते हैं, 
कुशलतापरू्वक इसका प्रयोग करते हैं और अधिगम के अनभुवों 
का पनुर्निर्माण करते हैं । इस प्रक्रिया में शिक्षक की भमूिका यह 
ह ैकि वे इन अनभुवों को सगुम बनाए ँऔर यह निर्णय लें कि 
उन्हें अपने पाठों में क्लिक्स के संसाधनों या इसके कुछ हिस्सों 
को कब और कैसे एकीकृत करना ह ै। इसका उद्देश्य यह नहीं ह ै
कि पाठ्यपसु्तक के प्रत्येक अध्याय के लिए ओईआर बनाया 
जाए, बल्कि यह ह ै कि कुछ मॉड्यलूर उदाहरण दिए जाए ँ
और शिक्षकों को इस योग्य बनाया जाए कि वे अन्य स्थानों में 
उपलब्ध ओईआर का उपयोग कर सकें  ।

क्लिक्स चार राज्यों के लगभग 478 सरकारी स्कू लों में लगभग 
33,000 विद्यार्थियों और 2500 शिक्षकों के साथ काम करता 
ह ै। इसके मॉड्यलू एमआईटी (यएूसए) के डिज़ाइन इनपटु के 
साथ टाटा इसं्टीट्यटू ऑफ़ सोशल साइसंेज (टीआईएसएस) 
के संकाय और कर्मचारियों, राज्य के पाठ्यक्रम विशषेज्ञों 
और शिक्षकों द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं । इस कार्यक्रम को 
टीआईएसएस की टीमों की मदद के साथ राज्य सरकार के 
विभागों या स्थानीय संगठनों या राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा 
लाग ूकिया जाता ह ै।
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इस हस्तक्षेप के कार्यान्वयन और स्थायित्व के लिए शिक्षकों की 
क्षमता निर्माण एक महत्त्वपरू्ण घटक ह ैऔर अब इसे आईसीटी 
के साथ चिन्तनशील शिक्षण में 17 क्रेडि ट प्रमाणपत्र कार्यक्रम 
के रूप में पेश किया जाता ह ै। यह पेशकश एक मिश्रित प्रणाली 
में ह,ै जहाँ ऑनलाइन अन्तःक्रिया, अभ्यास-आधारित प्रदत्त 
कार्य और एफ2एफ मीट-अप और कार्यशालाए ँअध्यापन का 
हिस्सा हैं । प्रशिक्षण के संचालन और उसमें भाग लेने वाले 
शिक्षकों के लिए यात्रा-भत्ते और महगँाई-भत्ते का खर्चा राज्य 
सरकार उठाती ह ै। क्लिक्स के सामने जो प्रमखु चनुौतियाँ हैं 
वे इस प्रकार हैं- प्रयोगशालाए ँ तैयार करवाना और क्लिक्स 
की विषय-सामग्री के प्रयोग के लिए उन्हें क्रियाशील रखना, 
प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को लगातार अनकूुलित करना, मॉड्यलू 
को प्रसंगानकूुल बनाना और सभी विविध राज्यों के लिए 
प्रमाणन । पाठ्यक्रमों को परूा करने के लिए दरूस्थ प्रणाली में 
कार्यशालाओ ंसे परे शिक्षकों की रुचि को बनाए रखने के लिए 
प्रसारण को तीन भाषाओ ंतक सीमित रखा गया ह ै।

टाटा ट्रस्ट में 2012 में मझु ेएक और कार्यक्रम को शरुू करने 
का अवसर मिला, जो था शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकृत 
दृष्टिकोण (इटंीग्रेटेड अप्रोच टु टेक्नॉलॉजी इन एजकेुशन या 
आईटीई) । ओईआर और सीएएल की तलुना में आईटीई इस 
अर्थ में भिन्न ह ैकि यह विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की कृतियाँ 
बनाने और शिक्षकों द्वारा स्वयं आईसीटी को एकीकृत करने 
वाली अधिगम की गतिविधियों को डिज़ाइन करने पर केन्द्रित 
ह ै। इस प्रकार यहाँ पर शिक्षक खदु यह निर्णय लेते हैं कि 
आईसीटी का अनपु्रयोग कैसे हो, विद्यार्थी कैसे रचनात्मक रूप 
से अधिगम की कृतियों की रचना करेंगे और वे अपने शिक्षण 
में ओईआर के अनपु्रयोगों और अन्य आईसीटी उपकरणों 
को कब और कैसे एकीकृत करेंगे । इस प्रकार इस हस्तक्षेप 
की केन्द्रीय अध्यापन विधि यह ह ै कि पाठ्यपसु्तकों की 
अवधारणाओ ंके आधार पर शिक्षक डिज़ाइन बनाते हैं और 
विद्यार्थी अधिगम की कृतियों की रचना करते हैं । इस दृष्टिकोण 
को उच्च प्राथमिक कक्षाओ ं के लिए डिज़ाइन किया गया 
था जिसमें मखु्य रूप से अन्दरूनी ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों, 
झोपड़पट्टी और ग्रामीण क्षेत्रों में मसु्लिम अल्पसख्यक समदुायों 
सहित सबसे अधिक हाशिए वाले वर्गों को लक्षित किया गया । 
जो स्थान चनेु गए उनमें समदुाय शिक्षण केन्द्र, सरकारी स्कू ल 
और मदरसे हैं । विद्यार्थी आईसीटी उपकरणों और अनपु्रयोगों 
का उपयोग जानकारी पाने के लिए, अपने अधिगम का निर्माण 
और उसे व्यवस्थित करने के लिए और कम्प्यूटर अनपु्रयोगों 
के माध्यम से इसका निरूपण करने के लिए करते हैं । यह 
परियोजना आधारित अधिगम उन्हें स्थानीय सन्दर्भ में सीखने 
और अनकूुलित करने की अनमुति दतेा ह ै। विद्यार्थियों द्वारा 
की गई रचना के कुछ उदाहरण हैं – मौसम और जलवाय ुके 
पाठ के गहन और सम्बद्ध अधिगम के लिए एक स्प्रेडशीट 

के रूप में मौसम चार्ट का निर्माण, पर्यावरण विज्ञान में ध्वनि 
प्रदषूण पर एक वीडियो जिसमें विद्यार्थियों ने अपने पर्यावरण 
से ध्वनि प्रदषूण के क्लिप एकत्र किए, पर्यावरण से एकत्र की 
गई ध्वनि तरंगों को मापने के लिए ऑडैसिटी एप्लिकेशन का 
उपयोग करके निर्मित चार्ट, एक आहार चार्ट जिसमें अपने 
सहपाठियों के कैलोरी सेवन और बीएमआई के साथ उसके 
सम्बन्ध की तलुना की गई, स्क्रै च एप्लिकेशन का उपयोग 
करके सड़क पार करने और ऐसे ही कई अन्य प्रासंगिक विषयों 
पर खले का निर्माण आदि । यह तरीक़ा पिछले कुछ वर्षों में 
लोकप्रिय हो गया ह ैक्योंकि इसमें विद्यार्थियों को पाठ्यपसु्तक 
में वर्णित विषय की अवधारणाओ ंके साथ गहराई से जड़ुने के 
लिए मज़ेदार और दिलचस्प अवसर मिलते हैं, साथ ही इसमें 
रचनात्मकता, स्थानीय सन्दर्भ और भाषा की अभिव्यक्ति को 
भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं । जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थी भी 
स्थानीय बोली का उपयोग करते हैं और राज्य भाषा के साथ 
एकीकृत करते हैं । चूकँि कोई बनी बनाई विषय-सामग्री प्रदान 
नहीं की जाती ह,ै इसलिए शिक्षकों को पाठ तैयार करने, अन्य 
वेब संसाधनों का उपयोग करने और इस बात का निर्णय लेने 
के पर्याप्त अवसर मिलते हैं कि विद्यार्थी किन परियोजनाओ ंव 
अधिगम कृतियों को बनाए ँऔर कैसे बनाए ँ। 

हालाँकि प्रारम्भिक वर्षों में अधिगम केन्द्रों और निजी मदरसों 
में शरुुआत हुई, लेकिन अब ये स्थान पड़ोसी सरकारी स्कू लों 
के लिए उत्कृष्ट  स्थान बन गए हैं जहाँ इस हस्तक्षेप को बढ़ाया 
गया ह ै। यह विस्तार स्थानीय ग़ैर-सरकारी संगठनों, राज्य व 
जिला शिक्षा प्रशासन, टाटा ट्रस्ट और टीआईएसएस कार्यक्रम 
और संसाधन टीम के बीच बहु-हितधारकों की साझदेारी का 
परिणाम ह ै। आईटीई आठ राज्यों, लगभग 29000 विद्यार्थियों, 
लगभग 600 सरकारी स्कू लों और 1500 सरकारी शिक्षकों 
तक पहुचँता ह ै।

आईटीई में शिक्षक पेशवेर विकास महत्त्वपरू्ण ह ैक्योंकि यह 
हस्तक्षेप आईसीटी की गतिविधि तैयार करने और विद्यार्थियों 
को अधिगम की कृतियाँ बनाने में सवुिधा प्रदान करने के लिए 
शिक्षकों की क्षमता पर निर्भर करता ह ै। सेंटर फॉर एजकेुशन 
इनोवेशन एडं एक्शन रिसर्च में स्थित आईटीई शिक्षक क्षमता 
निर्माण कार्यक्रम आईसीटी और शिक्षा में चार क्रेडि ट प्रमाणपत्र 
कोर्स भी प्रदान करता ह ै। चूकँि यह एक स्वचलित कोर्स 
ह,ै इसलिए इसे परूा करने की दर 90 प्रतिशत तक ह ै। यहाँ 
शिक्षक आईटीई पाठ योजनाओ ंके अभ्यास और कार्यान्वयन, 
आईसीटी और शिक्षा में समकालीन साहित्य पर ऑनलाइन 
प्रश्नोत्तरी या क्विज़ और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग 
करके अभ्यास समहूों के समदुाय में भागीदारी के माध्यम से 
सीखते हैं, और इससे भी अधिक महत्त्वपरू्ण बात ह ैखण्ड या 
ब्लॉक स्तर पर आईटीई की पद्धति के अनसुार पन्द्रह और 
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शिक्षकों का अभिमखुीकरण करना । आईटीई के सामने कुछ 
बड़ी चनुौतियाँ इस प्रकार हैं :  स्कू लों में बनुियादी सवुिधाओ ं
तक पहुचँ और उपयोग, ज़ि़‍लों और राज्यों के साथ ब्लॉक 
स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन करना, प्रमाण पत्र कोर्स के बाद 
अनवुर्ती प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए राज्यों को तैयार 
करना, विद्यार्थियों की अधिगम-कृतियों के बढ़ते डेटाबेस को 
सवु्यवस्थित करना ।

क्लिक्स का हिस्सा होने और आईटीई की शरुुआत और नेततृ्व 
करने के अलावा आईसीटी में अकादमिक कार्यक्रमों और 
विभिन्न ज्ञान समहूों के सम्पर्क  में आने से इस क्षेत्र के बारे में मरेी 
समझ को एक आकार मिला ह ै। इचंन घोषणा में शिक्षा 2030 
लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया ह ैकि शिक्षा प्रणाली, 
ज्ञान प्रसार, जानकारी प्राप्ति, गणुवत्ता और प्रभावी अधिगम 
के साथ और अधिक प्रभावी सेवा प्रावधान को मज़बतू करने 
के लिए सचूना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का 
उपयोग किया जाना चाहिए । शिक्षा और आईसीटी में विभिन्न 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूपरेखाओ ंजैसे 21 वीं शताब्दी के 
कौशल के लिए रूपरेखाओ ंकी तलुना करना (डेडे, 2010), 
आईएसटीई (2016), टीपीएसीके (कोहलर एडं मिश्रा, 
2008), एनसीएफ (2005), और आईसीटी नीति (2012) में 
यह बात दोहराई गई ह ैकि आईसीटी का प्रयोग प्रभावी रूप से 
किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण-अधिगम गहन, प्रामाणिक 
और प्रासंगिक बन सके ।

यद्यपि भारत में आईसीटी के माध्यम से अधिगम में हुए सधुार 
को मापने की कोई मानक रूपरेखा नहीं ह,ै लेकिन एक संगत 
सवाल यह ह ैकि आईसीटी किस प्रकार का अधिगम प्रदान 
कर सकता ह?ै आईसीटी और शिक्षा पर टीआईएसएस के 
मास्टर्स कोर्स में, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती ह ैकि वे 
विभिन्न प्रकार का साहित्य पढ़ें तथा व्यावहारिक अभ्यास का 
अवलोकन करें । साथ ही आईसीटी अभ्यास का आकलन 
करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करें । रूपरेखा के केन्द्रीय 
कारक सीखने पर ज़ोर दतेे हैं, जबकि अन्य कारक अभिग्रहण 
डिज़ाइन, डिजिटल इक्विटी (सबके लिए डिजिटल साधनों 
की समान पहुचँ और अवसर) और बनुियादी सवुिधाओ ं
की जवाबदहेी के बारे में बात करते हैं । आईसीटी से बहुत 
उम्मीद की जा रही ह,ै और यह भी सही ह ैकि भारत में हम 
विद्यार्थियों के अधिगम के सधुार पर ध्यान केन्द्रित करना 
चाहत हैं । हालाँकि प्राप्त परिणाम प्रायः शिक्षकों, स्कू ल के 
वातावरण और नेततृ्व, पाठ्यक्रम, घर के वातावरण, स्कू ली 
शिक्षा प्रणाली और नीतियों सहित अनेक कारकों से प्रभावित 
होने के कारण परिवर्तनशील होता ह ै।

मरेी समझ के अनसुार यहाँ प्रश्नों और चर्चाओ ंके रूप में कुछ 
मानदण्ड दिए गए हैं जिनका उपयोग भारत में सरकारी स्कू लों 

में आईसीटी के हस्तक्षेप को समझने या उसका आकलन करने 
के लिए संकेतक या रूपरेखा के रूप में किया जा सकता ह ै। 
इन्हें अधिगम डिज़ाइन और प्रणालीगत अभिग्रहण के तहत 
वर्गीकृत किया गया ह ै।

अधिगम डिज़ाइन
अधिगम का प्रकार : क्या आईसीटी की सहायता से सीखना 
विषय-सामग्री को याद रखने और उपचारात्मक अभ्यास की 
ओर लक्षित या सीमित ह?ै या क्या यह विषय को गहराई 
के साथ सीखने, उच्च अभिकलनात्मक सोच, प्रामाणिक 
अधिगम (अधिगम को व्यक्तिगत या वास्तविक जीवन के 
लिए प्रासंगिक बनाना या वैश्विक जड़ुाव और संचार हते ुउच्च 
क्षमता के लिए सम्बद्ध अधिगम आवश्यक ह?ै) की ओर 
लक्षित ह?ै

शिक्षक की भमूिका : क्या शिक्षक की भमूिका किसी बाहरी 
एजेंसी द्वारा तैयार और पैक की गई विषय-सामग्री को 
वितरित करने पर केन्द्रित ह?ै या क्या शिक्षक विषय-सामग्री, 
मीडिया और अध्यापन के डिज़ाइन में शामिल हैं? क्या 
शिक्षक आईसीटी के उपयोग और विषय की सम्बद्धता और 
शिक्षाशास्त्र पर निर्णय लेने में प्रमखु भमूिका निभाते हैं? या 
क्या यह ऐसा डिजिटल हस्तक्षेप ह ैजो अपने प्रतिपादन को 
निर्धारित करता ह?ै

विद्यार्थी की भमूिका : क्या विद्यार्थी केवल डिजिटल सामग्री 
के प्राप्तकर्ता हैं? क्या तकनीक उनके हाथों में ह ै और क्या 
वे सक्रिय रूप से इसमें शामिल हैं? क्या वे केवल डिजिटल 
मीडिया और सामग्री के प्रति अनकु्रिया कर रह ेहैं या अपनी 
खदु की अधिगम-सामग्री बना रह ेहैं?

मकु्त : क्या आईसीटी साधन और संसाधन सलुभ, निशलु्क व 
मकु्त एवं अनकूुलन के लिए स्वतत्र हैं और क्या उन्हें पनुरूपयोग 
में लाया जा सकता ह?ै यद्यपि अधिकांश वीडियो-आधारित 
ओईआर सलुभ हैं, लेकिन हो सकता ह ैकि वे उपयोगकर्ताओ ं
को अनकूुलन, परिवर्तन और पनुरूपयोग की अनमुति न दतेे 
हों । यह स्थिति तब और महत्त्वपरू्ण हो जाती ह ैजब संसाधनों 
को स्थानीय भाषाओ ं और सन्दर्भ में अनकूुलित करने की 
आवश्यकता होती ह ै। इसके अलावा अगर हस्तक्षेप के लिए 
तीव्र गति वाले इटंरनेट और अन्य उपकरणों की आवश्यकता 
हो और कम पहुचँ वाले उपयोगकर्ताओ ंके लिए कोई विकल्प 
उपलब्ध न कराया जाए तो डिजिटल संसाधन अधिगम और 
अवसरों के बीच की खाई को और बढ़ा दतेे हैं ।

प्रासंगिक : क्या आईसीटी हस्तक्षेप में स्थानीय सन्दर्भ का 
ध्यान रखा गया ह ैऔर उसे तदनसुार अनकूुलित किया गया 
ह?ै जैसे स्थानीय भाषा का उपयोग, स्थानीय संस्कृति  और 
उसके संसाधनों को दर्शाना, विद्यार्थियों को स्थानीय संस्कृति  
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को व्यक्त करने की अनमुति दनेा और अवधारणाओ ंसे जड़ुने 
में मदद करना ताकि विद्यार्थी अपने स्वयं के अर्थ और ज्ञान 
का निर्माण कर सकें  ।

मरेा मानना ह ै कि दशे में आईसीटी नवाचारों की कोई कमी 
नहीं ह ै लेकिन वास्तव में नवाचार वह ह ैजो लक्षित दर्शकों 
के लिए कारगर हो, बड़े पैमाने पर लाग ूकरने पर भी प्रभावी 
साबित होता हो और इसमें प्रणालीगत और टिकाऊ परिवर्तन 
की सम्भावना हो । इनमें से कुछ नवाचार अपने डिज़ाइन में 
स्थित हैं, तो कुछ कार्यान्वयन की रणनीतियों जैसे बनुियादी 
सवुिधाओ ं तक पहुचँ, सहयोग की प्रकृति, शिक्षक-पेशवेर 
विकास और प्रणालीगत ताने-बाने के भीतर हस्तक्षेप लाग ू
करने में । अन्यथा अगर ब्लैकबोर्ड से स्मार्टबोर्ड तक, प्रिंट से 
डिजिटल विषय-सामग्री तक आईसीटी के साधन या हस्तक्षेप 
शिक्षण और अधिगम के तरीक़ों को बदल नहीं सकते या जहाँ 
शिक्षक या आईसीटी अभी भी ऊँच ेआसन पर बैठे हुए ज्ञानी 
महात्मा माने जाते हैं तो यह हर तरह से संसाधनों और प्रयासों 
की बर्बादी ह ै।

प्रणालीगत अभिग्रहण (Systemic Adoption) 
बनुियादी सवुिधाओ ंतक पहुचँ : इसका अर्थ विद्यार्थी और 
कम्प्यूटर का 1:1 का आदर्श अनपुात नहीं ह,ै लेकिन एक 
ऐसी स्थिति ह ैजो आईसीटी की बनुियादी सवुिधाओ ंके साथ 
सार्थक जड़ुाव को बढ़ावा दतेी हो । आईसीटी हस्तक्षेप को 
कारगर बनाने और अपने उपयोगकर्ताओ ं को अधिगम में 
ध्यान केन्द्रित रखने हते ुप्रेरित करने के लिए उपकरणों, बिजली 
और इटंरनेट कनेक्टिविटी जैसी पर्याप्त बनुियादी सवुिधाओ ं
तक पहुचँ ज़रूरी ह ै। इस प्रकार प्रणाली को उन मॉडलों को 
मज़बतू करना होगा जिन्होंने इस बनुियादी सवुिधा की खाई 
को पाटने के लिए जानकारी प्राप्त करके सही निर्णय लिए हैं । 
बाहरी विक्रेत ाओ ंसे सेवाए ँप्राप्त करने से अतीत में समस्याए ँ
पैदा हुई हैं, जहाँ विक्रेत ाओ ंने स्कू ल के भीतर अपनी अलग 
जगह बना ली थी ताकि पहुचँ और उपयोग पर एकतरफा 
निर्णय लिया जा सके । इन योजनाओ ंऔर सेवाओ ंके वितरण 
की सावधानीपरू्वक जाँच की जानी चाहिए ।

सहयोग की प्रकृति : सरकारी स्कू लों की शिक्षा में आईसीटी 
के सार्थक एकीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी साझदेारी 
महत्त्वपरू्ण ह ै। साथ ही सरकारी स्कू लों में निजी साझदेारी के 
हितों और योगदानों का मलू्यांकन करने की भी आवश्यकता 
ह ैजिसे अधिगम के डिज़ाइन के तहत ऊपर चर्चित संकेतकों 
के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए । नागरिक समाज सभी 
हितधारकों को एक साथ लाने और ज़मीनी स्तर पर सामहूिक 
रूप से आईसीटी हस्तक्षेप को लाग ूकरने में एक महत्त्वपरू्ण 
भमूिका निभाते हैं । लेकिन इस बात पर ध्यान दनेा चाहिए 

कि हस्तक्षेप उन परियोजनाओ ंके जैसे बनकर न रह जाए ँजो 
वित्तीय सहायता के साथ आते-जाते रहत हैं । एक तरीक़ा यह 
हो सकता ह ै कि प्रणालीगत और टिकाऊ जड़ुाव के लिए 
सेवाकालीन और सेवा-परू्व शिक्षक पेशवेर विकास के अन्तर्गत 
हस्तक्षेप के लिए अकादमिक सहयोग की तलाश की जाए ।

शिक्षक पेशवेर विकास : आईसीटी प्रशिक्षण सेवाकालीन 
शिक्षक पेशवेर विकास का हिस्सा हैं । ये या तो डिजिटल 
साक्षरता पर केन्द्रित होते हैं या किसी विशषे उपकरण, 
हस्तक्षेप या स्कू लों के स्तरित मचं के लिए बहुत विशिष्ट 
होते हैं । यहाँ अकादमिक संस्थानों के साथ सम्बद्ध होना 
अच्छा रहगेा क्योंकि शिक्षा में आईसीटी को किसी विशषे 
हस्तक्षेप या उपकरण से परे जाना ह ै। आईटीई और क्लिक्स 
दोनों ने सेवाकालीन शिक्षक पेशवेर विकास के लिए प्रमाणन 
(सर्टिफिकेशन) का मार्ग अपनाया ह ै। सर्टीफिकेट कोर्स का 
लक्ष्य शिक्षकों में आईसीटी के अनपु्रयोगों और संसाधनों का 
चयन, उपयोग और मलू्यांकन करने के लिए महत्त्वपरू्ण समझ 
और क्षमता विकसित करना ह ैजो अधिगम के अनभुवों को 
बढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को पषु्ट करते हैं । प्रमाणन 
के द्वारा अधिगम के मिश्रित तरीक़ों (एफ2एफ, अभ्यास और 
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) के माध्यम से निरन्तर व्यावसायिक 
विकास में शामिल होने का अवसर मिलता ह ैऔर शिक्षकों 
के अभ्यास समहूों के बड़े और टिकाऊ समदुाय को विकसित 
करता ह ै।

अन्त में, कोई भी हस्तक्षेप जो मौजदूा प्रणाली में खदु को 
एकीकृत करने में विफल हो तो वह समदु्र में सिर्फ  छींटा मारने 
जैसा ह ै। उदाहरण के लिए प्रणालीगत एकीकरण इन बातों 
को इगंित करेगा – कक्षा के विषयों में आईसीटी के हस्तक्षेप 
की जगह तय करना, मौजदूा बनुियादी सवुिधाओ ंको बनाए 
रखने और प्रयोगशाला के रखरखाव के लिए स्कू ल के स्टाफ 
को सक्षम करना, स्कू ल के मखु्याध्यापकों का अभिमखुीकरण 
करना तथा उनके साथ निगरानी की ज़िम्मेदारी व साधनों को 
साझा करना और प्रणाली के भीतर हस्तक्षेप को एकीकृत करने 
के लिए आकलन के आवंटन और पाठ्यचर्या के समायोजन 
की व्यवस्था करना । अन्तिम कार्य सबसे कठिन ह ै। उदाहरण 
के लिए आईटीई परियोजना के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा में 
व्यावहारिक परीक्षाओ ंके लिए 20 अकंों की व्यवस्था करना 
मशु्किल ह ैक्योंकि राज्य के सभी स्कू ल आईटीई का उपयोग 
नहीं करते । पाठ्यचर्या की पाठ्यपसु्तकों द्वारा वैकल्पिक 
गतिविधियों के रूप में क्लिक्स, ओईआर या आईटीई 
परियोजनाओ ंका उपयोग करना एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा 
लेकिन प्रणाली में शकै्षणिक परिवर्तन को बनाए रखने के लिए 
उपयोगी होगा ।
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ज हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की 
बिगड़ती हुई हालत के बारे में हर जगह चर्चा 
होती ही रहती ह ै और वह भी गहराई से 

विश्लेषण किए बिना । शिक्षा की स्थिति हर किसी को प्रभावित 
करती ह ैअतः हर कोई इसके बारे में अपनी कोई-न-कोई राय 
रखता ह ै। हमारे निर्णय अक्सर सतही होते हैं और हम इस बात 
पर ध्यान नहीं दतेे कि कक्षा से लगाकर शकै्षिक नीतियों तक 
हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कितनी जटिल ह ै।

इस प्रणाली के एक छोर पर कक्षा ह,ै जो एक ऐसा स्थान ह ै
जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथ कई विविधताए ँ लाता 
ह ै जैसे अपनी सामाजिक और आर्थिक पषृ्ठभमूि, अपना 
भावनात्मक और बौद्धिक स्वभाव, सीखने की अनकु्रिया और 
विभिन्न प्रकार की रुचियाँ, क्षमताए ँऔर सीमाए ँ। यदि हम 
दशे की शिक्षा प्रणाली पर विचार करें तो पाएगँे कि इसकी 
जटिलताए ँअति विशाल हैं जैसे राज्य और केन्द्रीय स्तर पर 
सचिवालयों, निदशेकों, परीक्षा बोर्डों की एक विशाल प्रणाली 
का निर्माण और प्रशासन; ज़िला और उप-ज़िला स्तर पर 
बनुियादी कार्यात्मक संरचनाओ ं का निर्माण; और स्थानीय 
स्वशासन, माता-पिता, शिक्षक समदुायों और स्कू ल प्रबन्धन 
के साथ ज़मीनी स्तर पर जड़ुाव । संसद से लगाकर माता-
पिता तक हर कोई किसी-न-किसी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा 
प्रणाली का हिस्सेदार ह ै। जब हम शकै्षिक सधुारों की बात 
करते हैं तो इस विशाल प्रणाली की जटिलता और बड़े पैमाने 
को अक्सर अनदखेा कर दिया जाता ह ै। 

अपनी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में एक नकारात्मक 
भावना के परिणामस्वरूप, हमने सबके लिए शिक्षा (एजकेुशन 
फॉर ऑल या ईएफए) और ‘हर समाज में हर नागरिक’ 
को शिक्षा के लाभ दिलाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पहल 
को अपना लिया ह ैऔर उन समदुायों के लाखों बच्चों को 
आमतं्रित किया ह ैजो इतिहास में पहली बार स्कू ल परिसर 
में प्रवेश कर रह े हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रतिकूल 
वातावरण शिक्षकों और अन्य शिक्षा कार्यकर्ताओ ं के लिए 
निराशाजनक ह ै। इन कमियों की चिन्ता में हम इस क़दर डूब 
गए हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली के असाधारण प्रयासों और 
उपलब्धियों पर ध्यान ही नहीं द ेरह,े जिसने 6-14 वर्ष के आय ु
वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने 

जैसी नीतियों को बनाए रखने के सभी प्रयास बड़ी नेकनीयती 
के साथ किए हैं । जब इसे अपनाया गया था तब शिक्षा प्रणाली 
परूी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन इस पहल को बनाए रखने 
के लिए सभी प्रयास किए गए थे । यह आलेख 2008-2010 
के दौरान उत्तराखण्ड में किए गए एक महत्त्वपरू्ण प्रयास को 
प्रदर्शित करके हमारे दशे में शिक्षा की स्थिति पर नकारात्मक 
चर्चा का प्रत्युत्तर दनेे की कोशिश करता ह ै। हमें यहाँ पर एक 
बात याद रखनी चाहिए कि यह इस प्रकार का सिर्फ़  एक प्रयास 
ह ै। दशे के लगभग सभी हिस्सों में ऐसे बहुत से प्रयास किए जा 
रह ेहैं जिनके बारे में हम अनजान हैं और जिन्हें कोई मान्यता 
नहीं मिल पाती ह ै।

शिक्षक प्रशिक्षण में सधुार की आवश्यकता
यह एक ऐसे प्रयास का विवरण ह ैजिसे उत्तराखण्ड राज्य द्वारा 
राज्य शकै्षिक अनसुन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) 
के माध्यम से स्कू ल की शिक्षा में दीर्घकालिक सधुार लाने 
के लिए किया गया । इसे समझने के लिए हमें राज्य स्तर पर 
सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की संरचना को समझना होगा ।

इसका संचालन एससीईआरटी के द्वारा होता ह ैजो अनसुन्धान 
एवं विकास का कार्य करती ह ैऔर स्कू ल शिक्षा की गणुवत्ता 
में सधुार के प्रयासों में राज्य शिक्षा विभाग को अकादमिक 
संसाधन सहायता प्रदान करती ह ै। फिर नीतियों और 
प्रक्रियाओ ंके लिए क्रमशः सचिवालय और निदशेालय होते 
हैं । इसके अलावा परियोजनाओ ंके लिए कुछ इकाइयाँ और 
विभाग भी हैं जो प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता करते 
हैं । वैसे तो यह बात ज़रूरी ह ैकि ये सभी संस्थाए ँआपस में 
बहुत निकटता के साथ सहयोग करें लेकिन अक्सर ऐसा होता 
नहीं । इसलिए अगर इनको एक साथ लाना हो तो इसके लिए 
राजतंत्र और अधिकारी-तंत्र के स्तर पर प्रतिबद्धता का होना 
एक मलूभतू आवश्यकता ह ै।

2008-2010 के दौरान उत्तराखण्ड में इस तरह की वांछित 
स्थिति दखेने में आई थी । स्कू ल शिक्षा के तत्कालीन 
सचिव डॉ. राकेश कुमार ने प्रणाली को सधुारने के लिए कई 
रणनीतियाँ सझुाई ं। उन्होंने महससू किया कि शिक्षकगण स्कू ल 
की औपचारिक व्यवस्था में गणुवत्तापरू्ण शिक्षा के अग्रदतू की 
भमूिका निभाते हैं । भारतीय सन्दर्भ में अपर्याप्त और ख़राब 

आ

नीति से अभ्यास तक :  
एक कहानी उत्तराखण्ड से
अनन्त गंगोला और कैलाश चन्द्र काण्डपाल
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शिक्षक-शिक्षा पर हमशेा से ही उँगली उठाई जाती रही ह ै। 
शिक्षकों के निरन्तर व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षक-
शिक्षा और सेवाकालीन कार्यक्रमों के प्रावधानों में प्रभावी 
निष्पादन की कमी ह ैजो केवल अधिकारी-तंत्र से आ सकता 
ह ै क्योंकि हमारी प्रणालियाँ ऐसे ही चलती हैं । डॉ. राकेश 
कुमार ने इस बात को पहचाना और महससू किया कि यदि 
वे ‘शिक्षक तैयारी’ के मदु्दे को हल कर दें तो वे स्कू लों में 
गणुवत्तापरू्ण शिक्षा की ओर एक क़दम आगे बढ़ पाएगँे ।

उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2000 में गठित किया गया था । 
अतः उसे उत्तर प्रदशे, जिसका वह अब तक हिस्सा था, से 
‘प्राथमिक शिक्षा का सेवा-परू्व शिक्षक’ विरासत में मिला । 
दशे में शिक्षकों के लिए शिक्षक-तैयारी का एक बनुियादी 
पाठ्यक्रम था, विशषे रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों 
के लिए जिसे अब प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) 
के रूप में नामित किया गया ह ै। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 
(एनसीएफ़) 2005 की शरुुआत और तदनन्तर शिक्षक-शिक्षा 
का तालमले इसके साथ बैठाने के लिए इसे संशोधित करने 
की बातचीत के कारण बाद में शिक्षक-शिक्षा (एनसीएफ़टीई) 
2009 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी । इसका असर 
सेवा-परू्व शिक्षक-शिक्षा पर होना लाज़मी था । ऐसे समय में 
डॉ. राकेश कुमार ने बनुियादी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (बेसिक 
ट्रेनिग सर्टीफिकेट या बीटीसी) पाठ्यक्रम को फिर से शरुू 
करने का प्रयास किया । एससीईआरटी ने इसकी अगआुई की 
क्योंकि उसने शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सधुार करने के 
महत्त्व को समझ लिया था । अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन (आगे 
इसे फ़ाउंडेशन के नाम से नामित किया जाएगा) को इस प्रयास 
के सगुमीकरण का कार्य सौंपा गया था ।

चूकँि तब तक एनसीएफ़टीई 2009 लाग ूनहीं किया गया था 
इसलिए पाठ्यक्रम में बदलाव के आधार निम्नलिखित थे :

एक अच्छे शिक्षक में ये बातें होती हैं :

•	 विषय का ज्ञान और समझ

•	 विषय के लिए विशिष्ट शकै्षणिक (शिक्षण) कौशल

•	 शिक्षण-अधिगम के संसाधनों तक पहुचँने/विकसित करने 
की क्षमता

•	 शिक्षार्थियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान

•	 समाज, शिक्षा और बच्चों की परिकल्पना और समझ

जिन परिवर्तनों को महत्त्वपरू्ण समझा गया वे इस प्रकार थे :

•	 नए शिक्षक अपने पेश ेमें परिकल्पना, योग्यता और प्रेरणा 
के साथ प्रवेश करते हैं जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए अनकूुल हैं ।

•	 कार्यरत शिक्षकों को पेशवेर विकास कार्यक्रम अर्थपरू्ण 
लगते हैं ।

•	 शिक्षक की तैयारी, विकास और अनसुमर्थन के प्रतिमानों 
में परूी तरह से बदलाव आया ह ै।

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक अलग दृष्टिकोण

इन बातों को व्यवहार में कैसे लाया गया, इसकी कहानी बड़ी 
महत्त्वपरू्ण ह ै। 

इस कार्य के लिए राज्य से लगभग 30 संसाधकों की एक कोर 
टीम का चयन किया गया था । इस टीम में शिक्षकों से लगाकर 
वरिष्ठ शिक्षा कार्यकर्ताओ ंके विभिन्न अनभुवों वाले संसाधक 
तक शामिल थे । इस समहू ने शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम का 
पनुर्निर्माण और उसे पनुर्जीवित करने के तरीक़ों पर विचार-
मन्थन किया । यह टीम आस-पास उपलब्ध विचारों का पता 
लगाने को तत्पर थी और फ़ाउंडेशन ने एकलव्य, दिगन्तर 
और विद्या भवन जैसे प्रमखु संगठनों के संसाधकों द्वारा समहू 
के अभिमखुीकरण की सवुिधा प्रदान की । इस समहू ने नव 
निर्मित राज्य छत्तीसगढ़ द्वारा अपने डीएलएड के पाठ्यक्रम को 
संशोधित करने के प्रयासों पर भी नज़र रखी । 

कोर ग्रुप ने पहले के पाठ्यक्रम की समीक्षा की, सझुाव दिए 
और एनसीएफ़ 2005 के साथ इसका तालमले बैठाने के 
लिए बदलाव किए । गहन बहसें और चर्चाए ँहुई ंक्योंकि कुछ 
सदस्यों ने उत्तर प्रदशे के परू्व बीटीसी पाठ्यक्रम को उपयोगी 
पाया और इसमें संशोधन करने का सझुाव दिया, जबकि दसूरा 
वर्ग चाहता था कि एनसीएफ़ 2005 को ध्यान में रखते हुए परेू 
पाठ्यक्रम को परूी तरह से पनुर्निर्मित किया जाए । बहस और 
चर्चाओ ंके बाद दसूरे समहू की बात मानी गई । इसका कारण 
एससीईआरटी का तत्कालीन नेततृ्व हो सकता ह ै जिसका 
नेततृ्व अतिरिक्त निदशेक, एन.एन.पी. पाण्डे की अध्यक्षता में 
किया गया था, जो परू्ण अकादमिक सटीकता के साथ कार्य 
करते थे और उनके पास वह दृष्टि भी थी जो वांछित उद्देश्यों 
की ओर केन्द्रित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक ह ै। शिक्षक 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सभी पहलओु ंको ध्यान में रखा गया । 
उत्तराखण्ड परीक्षा बोर्ड के साथ एक क़रीबी तालमले बिठाया 
गया था ताकि यह भी नवीनीकृत पाठ्यक्रम के साथ मले खा 
सके ।

पाठ्यचर्या विकसित होने में लगभग एक वर्ष लग गया । 
अलग-अलग समहूों ने विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों को लिया- 
शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से विषयों की प्रकृति तक । यह निर्णय लिया 
गया कि व्याख्यान शामिल न किए जाए ँ। पाठ्यपसु्तक नहीं 
रखने के पक्ष में भी सोच-समझकर निर्णय लिया गया । इसलिए 
यह कक्षा-अभ्यास की दिशा में एक अलग दृष्टिकोण था ।
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पाठ्यचर्या से अभ्यास तक
पाठ्यक्रम के तैयार होने के बाद बनुियादी सवुिधाओ ं और 
मानव संसाधनों के लिए ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 
(डाइट) में सक्षम स्थितियों को तैयार करने की आवश्यकता 
थी ताकि पाठ्यक्रम को उचित तरीक़े  से अमल में लाया जा 
सके । उपलब्ध बनुियादी सवुिधाओ ं और मानव संसाधनों 
का मलू्यांकन करने के लिए डाइट का सर्वेक्षण किया गया । 
उस समय राज्य में दस डाइट और तीन ज़िला संसाधन केन्द्र 
(डीआरसी, जिसे ‘मिनी डाइट’ भी कहा जाता था) थे और 
यह पाया गया कि प्रत्येक में बनुियादी सवुिधाओ ंऔर मानव 
संसाधनों की कमी थी । एक विश्लेषण यह पता लगाने के लिए 
किया गया कि डाइट के पास क्या कोई ऐसी धन राशि उपलब्ध 
ह ैजिसका उपयोग बनुियादी सवुिधाओ ंसम्बन्धी मदु्दों को हल 
करने के लिए किया जा सके । फ़ाउंडेशन ने इस विश्लेषण में 
एक महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाई । निदशेालय को संस्थानों में 
वांछित मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया 
था । कुछ ही समय में सभी संस्थानों को काफ़ी बेहतर बनुियादी 
सवुिधाए ँऔर मानव संसाधन प्राप्त हुए । बनुियादी सवुिधाओ ं
में नवीनतम तकनीकें  शामिल थीं जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 
एलसीडी प्रोजेक्टर । पसु्तकालयों के लिए पसु्तकों की एक 
सचूी सझुाई गई और फ़ाउंडेशन ने सभी डाइट और डीआरसी 
को इनमें से कुछ किताबें उपलब्ध कराई ं ताकि परिवर्तित 
पाठ्यक्रम में सचुारु रूप से परिवर्तन हो सके ।

चूकँि पाठ्यचर्या के साथ-साथ अध्यापन पद्धति के प्रतिमान में 
भी बदलाव आया था इसलिए संस्थानों के प्रमखुों और संकाय 
का उन्मुखीकरण करना आवश्यक था । इन ज़रूरतों को परूा 
करने के लिए संस्थानों के प्रमखुों का आवश्यक प्रशासनिक 
और अकादमिक कार्यों के सम्बन्ध में उन्मुखीकरण किया गया 
जो व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों पर आधारित था :

•	 प्रबन्धन और योजना

•	 संकाय के साथ समन्वयन

•	 पाठ्यचर्या के अमल की निगरानी 

•	 साप्ताहिक इन-हाउस बैठकें

•	 एससीईआरटी को फीडबैक- प्रशासनिक और अकादमिक

•	 संसाधन सहायता 

•	 सम्पर्क  कार्य

•	 प्रशिक्षण का मलू्यांकन

इसके अलावा संकाय के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिनकी नई-
नई भर्ती हुई थी और जो पहले मखु्य रूप से माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में काम करते थे और उन्हें सेवा-परू्व शिक्षक-शिक्षा में 

शिक्षण का अनभुव नहीं था । इसलिए प्रशिक्षण को सटीक 
और कठोर होना था और पाठ्यचर्या के अमल का निरन्तर 
फालोअप । 

दिलचस्प बात यह ह ै कि उस वक्त एससीईआरटी में नेततृ्व 
बदल गया, लेकिन नए अतिरिक्त निदशेक, एन.सी. कबडवाल 
अपने परू्ववर्ती निदशेक एन.एन.पी. पाण्डे के दृष्टिकोण से 
सहमत थे और उन्होंने पहले से चल रह ेप्रयासों को वांछित 
दिशा में आगे बढ़ाया । उन्होंने उन्मुखीकरण के कार्यक्रमों के 
सचुारु संचालन में महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाई और अधिकांश 
सत्रों के सगुमीकरण के लिए वे स्वयं उपस्थित रहत थे । हर क्षेत्र 
के प्रत्येक डाइट से संकाय के एक कोर समहू का एक सप्ताह के 
लिए उन्मुखीकरण किया गया और फिर उन्हें अपने संस्थान में 
बाकी के डाइट संकाय के उन्मुखीकरण का कार्य सौंपा गया ।

चूकँि परूी प्रक्रिया कुछ हद तक परिवर्तनवादी थी इसलिए यह 
कोशिश भी की गई कि बदलाव को लेकर उत्साह बना रह े। 
डाइट में उत्सव का एक ऐसा माहौल बनाया गया कि बीटीसी 
कोर्स के उम्मीदवार नए पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए 
उत्साहित हों । उम्मीदवारों का स्वागत करने के लिए बैनर 
लगाए गए और कुल मिलाकर विद्यार्थी इस कोर्स में भाग लेने 
के लिए उत्साहित थे ।

डाइट और डीआरसी में इस संशोधित पाठ्यक्रम के अमल की 
समीक्षा करने के लिए कुशल योजना भी थी । एक टीम बनाई 
गई जिसमें एससीईआरटी और फ़ाउंडेशन से एक-एक सदस्य 
को शामिल किया गया । इस टीम ने डाइट और डीआरसी 
का दौरा किया । इस टीम ने कक्षाओ ंका अवलोकन किया 
और संकाय व विद्यार्थी-प्रशिक्षुओ ंके साथ बैठकें  कीं । बाद 
में ये सभी टीमें राज्य स्तर पर एक साथ बैठीं और विभिन्न 
पहलओु,ं जैसे इन संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता से 
लेकर पाठ्यक्रम के अमल तक, के बारे में अपने अनभुव साझा 
किए । इससे विभिन्न स्थानों पर पाठ्यक्रम के अमल के अच्छे 
तरीक़ों पर प्रकाश डालने और साझा करने में भी मदद मिली ।

विभिन्न हितधारकों ने भी कई प्रकार की प्रतिक्रियाए ँदिखाई ं। 
शरुू में शिक्षकों को पाठ्यक्रम और अध्यापन में आए बदलाव 
के साथ अनकूुलन करने में मशु्किल हुई । ईमले द्वारा सभी 
संस्थानों और प्रमखु लोगों को जोड़कर लगातार सहायता 
और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई गई थी । एससीईआरटी, 
छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से भी बहुत मदद मिली क्योंकि इसमें 
डीएलएड के संशोधित पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक सामग्री 
थी । इस दौरान कुछ अभिनव प्रथाए ँभी उभरीं जिनमें बाहरी 
संसाधकों को बलुवाना, संस्थानों के भीतर संसाधन जटुाना 
और विद्यार्थी-प्रशिक्षुओ ं की विशषेज्ञता का उपयोग करना 
आदि उल्लेखनीय हैं ।
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अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि संकाय को निरन्तर सहायता 
की आवश्यकता ह ै और इसलिए क्षेत्रीय संसाधन समहू 
(आरआरजी) का विचार उभरा । विषयवार आरआरजी का 
गठन किया गया जिसमें डाइट, एससीईआरटी और फ़ाउंडेशन 
के विषय विशषेज्ञों को शामिल किया गया । उत्तराखण्ड के 
दोनों क्षेत्रों यानी कुमाऊँ और गढ़वाल के आरआरजी सेमसे्टर 
के अन्त में अपने सम्बन्धित स्थानों पर मिले और सेमसे्टर की 
समीक्षा की तथा अगले सेमसे्टर के लिए योजना बनाई । यह 
विचार काफ़ी कारगर साबित हुआ क्योंकि इससे अलग-अलग 
स्थानों में जो भी अच्छा काम हो रहा था, उसे साझा करने में 
मदद मिली । चूकँि पाठ्यक्रम विकास के दौरान उत्तराखण्ड 
परीक्षा बोर्ड के साथ जड़ुाव हुआ था, इसलिए इसी तर्ज़ पर 
मलू्यांकन में भी सधुार किए गए जैसे कि सचूना पर कम और 
सीखने, पाठ्यक्रम की समझ और अनपु्रयोग पर अधिक बल 
दनेा ।

पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो जाने के कारण विद्यार्थी परीक्षाओ ं
को लेकर कुछ चिन्तित थे और उनके मन में अनिश्चितता 
भी थी । लेकिन पहले सेमसे्टर की परीक्षा होने के बाद जब 
उन्होंने मलू्यांकन के संशोधित तरीक़े  दखे े तो उन्हें भी वे 
दिलचस्प लगे । 2011-12 में फ़ाउंडेशन द्वारा इस विषय पर 
एक अध्ययन किया गया था जिसका उद्देश्य बदलते पाठ्यक्रम 
की स्थिति को समझना और सम्बन्धित शकै्षिक हितधारकों के 
अनभुवों का विश्लेषण करना था । रिपोर्ट में बताया गया कि 
संशोधित पाठ्यक्रम तथा एनसीएफ़ 2005 और एनसीएफ़टीई 
2009 में तालमले ह ै। हितधारकों ने निम्नलिखित महत्त्वपरू्ण 
निष्कर्ष दिए :

•	 विद्यार्थी-प्रशिक्षुओ,ं विशषे रूप से शिक्षा-मित्रों (पैरा-
टीचर्स) ने, ख़ासतौर पर यह कहा कि बाल मनोविज्ञान 
को समझने की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा । लेकिन 
उन्होंने यह भी कहा कि विशषे आवश्यकता वाले बच्चों 
(चिल्ड्रन विद स्पेशल नीडस या सीडब्ल्यूएसएन), 
बहुकक्षा व बहुस्तरीय (मल्टी-ग्रेड मल्टी लेवल या 
एमजीएमएल) और नैतिक शिक्षा और संस्कृत  जैसे 
विषयों के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओ ंपर कोई चर्चा 
नहीं हुई । गणित के पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री का स्तर 
प्राथमिक कक्षाओ ंके स्तर से कहीं अधिक था ।

•	 सभी प्रधानाचार्य, डाइट और डीआरसी के प्रभारीगण 
पाठ्यक्रम से काफी सन्तुष्ट थे । उनमें से कुछ ने पाठ्यक्रम 
को बहुत प्रभावी पाया क्योंकि यह सैद्धान्तिक नहीं वरन 
व्यावहारिक था और यह बात पिछले (छह महीने के 
विशषे बीटीसी) पाठ्यक्रम के विपरीत थी । उन्हें यह बात 

भी पसन्द आई कि नए पाठ्यक्रम में एक अच्छे शिक्षक के 
गणुों पर ध्यान दिया गया था जैसे कि शिक्षक को स्कू ल 
में कैसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षण को दिलचस्प कैसे बनाया 
जाए और बच्चों के साथ बातचीत कैसे की जाए । डाइट 
संकाय को पाठ्यक्रम की सेमसे्टर-वार संरचना भी पसन्द 
आई ।

•	 पाठ्यचर्या बनाने वाले दल का लक्ष्य यह सनुिश्चित करना 
था कि पाठ्यक्रम में सामग्री की बजाय अन्तःक्रियात्मक 
प्रक्रियाओ ंपर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए । पाठ्यक्रम 
में ‘विषय की प्रकृति’ वाली अवधारणा (यानी सामग्री 
पर अधिक ध्यान दनेे वाली अवधारणा में बदलाव) की 
शरुुआत बहुत फ़ायदमेन्द रही । इससे विद्यार्थी-प्रशिक्षुओ ं
को अपने विषयों को बेहतर रूप से समझने में मदद मिली ।

•	 पाठ्यचर्या बनाने वाले दल ने यह भी महससू किया कि 
पाठ्यक्रम दार्शनिक दृष्टिकोण से तो अच्छा था लेकिन यह 
व्यावहारिक नहीं था क्योंकि इसमें वास्तविक स्थिति को 
ध्यान में नहीं रखा गया था । एक और समस्या यह थी 
कि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के कारण पाठ्यक्रम और 
गतिविधियों को परूी तरह से नहीं किया जा सका ।

•	 डाइट संकाय ने महससू किया कि पाठ्यक्रम का मखु्य 
गणु यह था कि इसमें विद्यार्थी-प्रशिक्षुओ ंको इस बात की 
स्वतत्रता थी कि वे अपने विचार व्यक्त कर सकें , समहू 
चर्चाओ ंऔर प्रस्तुतियों में भाग ले सकें  और दसूरों को 
भी सनु सकें  ।

संस्थागत स्तर पर यह रिपोर्ट बहुत उत्साहजनक नहीं ह ै। 
बनुियादी सवुिधाओ ं और मानव संसाधनों को लेकर अभी 
भी चनुौतियाँ थीं । दसूरे, इन शिक्षक-शिक्षा संस्थानों के नेततृ्व 
में बार-बार परिवर्तन होता रहा जिससे बदलाव की प्रक्रिया 
प्रभावित हुई । शिक्षक-शिक्षा संस्थान के पसु्तकालयों में इतनी 
पसु्तकें  नहीं थीं जो शिक्षकों की माँग परूी कर सकें  । एक चनुौती 
यह भी थी कि शरुुआती चरण में डाइट संकाय के सदस्यों में 
उत्साह की कमी दखेी गई क्योंकि उन्हें बदले हुए पाठ्यक्रम 
की सीमित जानकारी थी । इटंर्नशिप जैसे पाठ्यक्रम के कुछ 
पहल ूपरू्ण रूप से लाग ूनहीं किए जा सके । संसाधनों की कमी 
के मलू कारणों में से एक कारण यह भी था कि प्रत्येक डाइट 
में जितने विद्यार्थी-प्रशिक्षुओ ंको नियत किया गया था, उनकी 
संख्या बहुत अधिक थी ।

रिपोर्ट के अनसुार सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने पाठ्यक्रम 
के क्रियान्वयन में एक महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाई । इससे ऑन-
साइट सहायता, संकाय की चनुौतियों को समझने और मदु्दों 
को सलुझाने के लिए आरआरजी की बैठकों के आयोजन में 
सहायता मिली । सभी डाइट संकाय सदस्यों के ‘विज़न’ के 
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संदर्भ :
1. सेवा-परू्व शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधारणा और कार्यान्वयन, 2010-12. उत्तराखण्ड 

लिए विशषे प्रावधान करना, प्रत्येक संस्थान को विषय-सामग्री 
प्रदान करना आदि कुछ ऐसे प्रमखु बिन्दु थे जहाँ फ़ाउंडेशन ने 
डाइट को समय पर सहायता प्रदान की ।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता ह ै कि सरकार ने सभी 
विभागों और हितधारकों के बीच तालमले सनुिश्चित करने के 
लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप अब 

राज्य में संशोधित पाठ्यक्रम स्थापित हो गया ह ै। उत्तराखण्ड 
की यह कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती ह ैकि अगर अधिकारी-तंत्र 
ईमानदारी के साथ भागीदारी करे और प्रतिबद्धता का पालन 
करे तो प्रणाली में महत्त्वपरू्ण बदलाव हो सकता ह ैऔर जब 
आधारभतू कारणों पर उचित रूप से कार्यवाही की जाए तो 
परिवर्तन स्थायी रहता ह ै।

अनन्त गंगोला वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलरूु में कार्यरत हैं । वे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदशे और उत्तराखण्ड राज्यों में अज़ीम प्रेमजी 
फ़ाउंडेशन की फील्ड पहल का नेततृ्व कर चकेु हैं । उन्होंने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक टीएलसी, डीपीईपी और एसएसए के कार्यान्वयन में मध्य 
प्रदशे सरकार के साथ भी काम किया ह ै। उनसे anant@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै।

कैलाश चन्द्र काण्डपाल वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन, उत्तराखण्ड के राज्य प्रमखु हैं । उन्होंने मध्य प्रदशे और बिहार राज्यों में भी काम किया 
ह ैऔर अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन में शामिल होने से पहले वे उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे । उनसे kandpal@azimpremjifoundation.
org पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 
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ष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा अधिनियम, 2013 प्रत्येक स्कू ली 
बच्चे के लिए इस क़ाननूी अधिकार का प्रावधान 
करता ह ै कि, सभी स्कू लों (चाह े वे सरकार द्वारा 

संचालित हों, सरकारी सहायता प्राप्त हों अथवा स्थानीय 
निकायों द्वारा संचालित हों) में चौदह वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक 
बच्चे को दोपहर को नि:शलु्क, पका हुआ और गर्म भोजन 
दिया जाए । इसमें आवश्यक पोषक-मानकों को भी निर्धारित 
किया गया ह ै। इससे पहले, नि:शलु्क और अनिवार्य बाल-
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रत्येक विद्यालय 
में एक रसोईघर के प्रावधान को अनिवार्य किया गया था, जहाँ 
दोपहर का भोजन पकाया जाएगा । दरअसल विद्यालय में 
दोपहर का भोजन दनेे के विचार ने लगभग एक शताब्दी पहले 
ही जन्म ले लिया था । उसके बाद बच्चों की खाद्य-सरुक्षा के 
लिए एक महत्त्वपरू्ण साधन के रूप में एक वैधानिक दर्जा प्राप्त 
करने से परू्व यह विविध अवतारों में विकसित होता रहा ह ै। 

इतिहास
1925 में मद्रास नगर निगम ने वंचित बच्चों को अपने स्कू लों 
में दोपहर का भोजन (मिड डे मील या एमडीएम) प्रदान करना 
शरुू किया । बाद में इसे परेू तमिलनाडु में लाग ूकर दिया गया । 
गजुरात और केरल ने जल्द ही इस कार्यक्रम का अनसुरण 
किया । 1980 के दशक के मध्य तक इन तीन राज्यों के साथ-
साथ केन्द्र शासित प्रदशे पदुचुरेी ने अपने स्वयं के संसाधनों से 
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रह ेबच्चों के लिए दोपहर के भोजन 
का कार्यक्रम सर्वव्यापी बना दिया था । अपने स्वयं के धन का 
उपयोग कर इस महत्त्वपरू्ण एमडीएम कार्यक्रम को चलाने वाले 
राज्यों की संख्या 1990 तक बढ़कर बारह हो गई थी ।  

भारत सरकार ने एमडीएम की क्षमता को पहचाना क्योंकि 
इससे कक्षा में भखू े पेट आने वाले बच्चों की समस्या को 
सम्बोधित करते हुए स्कू लों में नामांकन, ठहराव और उपस्थिति 
को बढ़ाया जा सकता था । अतः 1995 में राष्ट्रीय प्राथमिक 
शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (एनएसपीई) की शरुुआत 
की गई । यह अवधारणा अपने आप में लक्ष्य नहीं थी, वरन 
इसका उद्देश्य  बच्चों को शिक्षित करना, उनके स्वास्थ्य को 
सधुारना, संज्ञानात्मक विकास करने में उनकी मदद करना और 

सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दनेा था । प्रारम्भ में 2408 
विकासखण्डों में लाग ूएनएसपीई को जल्द ही दशे के सभी 
विकासखण्डों में लाग ूकर दिया गया । 2002 में वैकल्पिक 
स्कू लों जैसे कि शिक्षा गारण्टी योजना के तहत स्थापित स्कू लों 
में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार 
किया गया । केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शरुू हुई इस 
योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों ने एनएसपीई के तहत किए 
जा रह े वित्तीय प्रावधानों में साझदेारी की । वित्त में साझदेारी 
का सिद्धान्त अभी भी जारी ह ैहालाँकि साझदेारी के पैटर्न में 
बदलाव आए हैं ।

वर्ष 2007 में इस योजना का और अधिक विस्तार किया गया 
जब शकै्षिक रूप से पिछड़े 3500 विकासखण्डों के उच्च-
प्राथमिक विद्यालयों में भी यह योजना पहुचँी और इसका नाम 
बदलकर ‘स्कू लों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम’ 
कर दिया गया । शषे, उच्च-प्राथमिक विद्यालयों को अधिक 
समय तक इन्तज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि 2008 में एमडीएम 
योजना का परेू दशे में विस्तार कर दिया गया । साथ ही 
सर्वशिक्षा अभियान के तहत अनदुान प्राप्त सभी मदरसों और 
मकतबों में भी इसका क्रियान्वयन शरुू कर दिया गया । 2009 
में राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना के स्कू लों में पढ़ रह ेबच्चों को 
भी एमडीएम के तहत शामिल कर लिया गया ।

पिछले 9 वर्षों में एमडीएम के विस्तार में कोई बदलाव नहीं 
दखेा गया ह ै। हालाँकि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशेों 
ने अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाकर 
माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल 
किया ह ै। उन्हें स्कू ल की अवधि के दौरान सप्ताह के सभी 
दिनों या कुछ दिनों में किसी और समय पर कोई स्वास्थ्यवर्धक 
भोज्य-पदार्थ (जैसे अण्डा, केला, दधू, मूगँफली और चना) 
दनेा शरुू किया ह ै।

मध्यान्ह भोजन का क्रमिक विकास और वर्तमान 
आयाम
नवम्बर 2001 में राइट टू फूड केस1 पर दिए गए एक 
ऐतिहासिक आदशे में सपु्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और 
केन्द्र शासित प्रदशेों को निर्देश दिया । इस निर्देश के तहत कहा 

1People’s Union for Civil Liberties v. Union of India and Others, CWP 196/2001, popularly known as the ‘Right to Food Case’

स्कू लों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम
अंशु वैश

रा
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गया कि प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक 
विद्यालय अपने यहाँ छह महीने के भीतर ऐसी व्यवस्था करें 
जिसमें प्रत्येक बच्चे को दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जा 
सके । हर रोज़ (कम-से-कम 200 स्कू ली दिन) दिए जाने वाले 
इस भोजन में प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12  ग्राम 
प्रोटीन शामिल करना ज़रूरी था । एमडीएम के लिए गणुवत्तापरू्ण 
अनाज की आपरू्ति के लिए भारत सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी 
थी । इसके बाद अप्रैल 2004 में इसी मामले पर एक और 
आदशे आया जिसके अनसुार 2001 के आदशे का सितम्बर 
2004 तक परू्ण अनपुालन आवश﻿्यक था । एक निर्देश यह भी 
दिया गया था कि बच्चों को पका हुआ भोजन निःशलु्क दिया 
जाएगा । अदालत ने यह भी आदशे दिया कि केन्द्र सरकार 
खाना पकाने की लागत वहन करेगी, स्कू लों में रसोई के लिए 
शडे का निर्माण कराएगी, रसोइयों और सहायकों की नियकु्ति 
में अनसुचूित जाति और अनसुचूित जनजाति को वरीयता दी 
जाएगी और सखूा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 
भी मध्यान्ह भोजन की आपरू्ति की जाएगी ।

सर्वोच्च न्यायालय के आदशेानसुार सितम्बर 2004 में 
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में काफ़ी संशोधन किया गया । 
अनाज की मफ़ु्त आपरू्ति एवं परिवहन सब्सिडी के अलावा 
भारत सरकार ने खाना पकाने की लागत (प्रति स्कू ल दिवस 

प्रति बच्चा एक रुपया) की ज़िम्मेदारी ली । संशोधित योजना 
में प्रबन्धन, निगरानी और मलू्यांकन सम्बन्धी लागत दनेे के 
साथ-साथ सखूा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 
मध्यान्ह भोजन का प्रावधान भी रखा गया । 

राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदशेों, पोषण विशषेज्ञों और अन्य 
हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद 2009 में एमडीएम 
कार्यक्रम में एक और व्यापक संशोधन हुआ । भोजन के मानकों 
में सधुार के अलावा सन्तुलित और भरपेट भोजन को सनुिश्चित 
करने के लिए खाना पकाने की लागत में वदृ्धि की गई । इसके 
अलावा क़ीमतों में वदृ्धि के साथ तालमले रखने के लिए खाना 
पकाने की लागत में हर वर्ष संशोधन की व्यवस्था की गई । 
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशेों की विविध आवश्यकताओ ं
के लिए अधिक लचीलापन और अनकु्रियाशीलता लाने 
के लिए अन्य संशोधन भी किए गए । उदाहरण के लिए  परेू 
दशे में रसोई शडे के निर्माण की एक समान लागत तय करना 
अव्यावहारिक था । इसलिए लागत की मजंरूी को, नामांकन 
से जड़ेु प्लिंथ क्षेत्र मानक के आधार पर, विभिन्न राज्यों में 
प्रचलित निर्माण लागत से जोड़ा गया । कठिन भौगोलिक क्षेत्रों 
को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बराबर मलू्य का परिवहन 
लागत का लाभ भी दिया गया । 

पोषण के मानदण्ड2

भोजन के मानदण्ड3

वस्तु

ऊर्जा (किलो कैलोरी)

प्रोटीन (ग्राम)

वस्तु

अनाज

दालें

सब्ज़ियाँ (पत्तेदार भी)

तेल और वसा

नमक और मसाले

	 प्राथमिक	 उच्च प्राथमिक

	 450	 700

	 12	 20

	 प्राथमिक	 उच्च प्राथमिक

	 100	 150

	 20	 30

	 50	 75

	 5	 7.5

	 आवश्यकतानसुार	 आवश्यकतानसुार

पोषण मानदण्ड प्रति दिन/बच्चा

मात्रा प्रति दिन/बच्चा (ग्राम में)

2Prescribed in Schedule II of the National Food Security Act, 2013
3Source: MDM website – mdm.nic.in
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उच्च-प्राथमिक कक्षाओ ंके बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन 
के विस्तार के बाद से प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक कक्षाओ ं
के लिए अलग-अलग पोषण मानकों और खाना पकाने 
की लागत अमल में लाई जा रही ह ै। प्राथमिक और उच्च-
प्राथमिक कक्षाओ ंके लिए खाना पकाने की लागत क्रमश: 4 
और 6 रुपये प्रति बच्चा/प्रति स्कू ल दिवस तक बढ़ा दी गई 
ह ै। मध्यान्ह भोजन के तहत स्कू ली बच्चों की पोषण सम्बन्धी 
पात्रता पिछले पेज पर दी गई तालिकाओ ंमें दिखाई गई ह ै।

उपर्युक्त मानदण्ड/मानकों के अनसुार भोजन में अममून 
स्थानीय प्राथमिकताओ ंके अनसुार चावल या रोटी (या इसी 
का ही कोई स्वरूप) और साथ में सांभर या दाल होती ह ैजिसे 
सब्ज़ी के साथ या बिना सब्ज़ी के पकाया जाता ह ै। कभी-कभी 
खिचड़ी या दलिया या सोयाबीन से बनी कोई चीज़ होती ह ै
जिसे सब्ज़ियों के साथ या बिना सब्ज़ियों के परोसा जाता ह ै। 
हालाँकि भोजन के मानदण्ड अच्छे इराद ेके साथ तैयार किए 
गए हैं लेकिन इसके बावजदू ताज़ा सब्ज़ियों, विशषे रूप से 
हरी और पत्तेदार सब्ज़ियों, को शामिल करना एक चनुौती बनी 
हुई ह ै।

20154 में तैयार किए गए एमडीएम नियम, 2009 की संशोधित 
योजना को अनिवार्य रूप से क़ाननूी आधार दतेे हैं । इसकी 
निगरानी को मज़बतू करने और इसके निर्बाध क्रियान्वयन को 
सनुिश्चित करने के लिए नियमों में कुछ और भी प्रावधान किए 
गए हैं । एमडीएम नियम स्कू ल प्रबन्धन समिति (एसएमसी) को 
यह अधिकार दतेे हैं कि वह स्कू ल में एमडीएम के संचालन 
का बारीक़ी से निगरानी करे । वे स्कू ल के प्रधानाध्यापक को 
यह अधिकार दतेे हैं कि वे आवश्यकता पड़ने पर स्कू ल में 
उपलब्ध किसी भी फंड का अस्थायी रूप से एमडीएम के लिए 
उपयोग कर सकते हैं ताकि धन की कमी की वजह से एमडीएम 
बन्द न हो । अगर किसी भी कारण से किसी दिन स्कू ल में 
भोजन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति पैदा हो तो  बच्चे खाद्य 
सरुक्षा भत्ता के पात्र हैं, जिसमें अनाज और धन शामिल ह ै। 
इस तरह बच्चे के भोजन के अधिकार में, राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा 
अधिनियम और इसके अनवुर्ती एमडीएम नियमों के कारण 
महत्त्वपरू्ण विस्तार हुआ ह ै।

फरवरी 2017 में भारत सरकार, शिक्षा मतं्रालय द्वारा जारी 
अधिसचूना5 के अनसुार प्रत्येक व्यक्ति जो एमडीएम कार्यक्रम 
का लाभ उठाना चाहता ह ैउसके पास आधार कार्ड का होना 

आवश्यक ह ै। यह स्कू ली बच्चों के साथ-साथ रसोइए और 
सहायकों पर भी लाग ूहोता ह ै। आधार कार्ड के लिए आवेदन 
करने की समय सीमा 31 दिसम्बर, 2017 निर्धारित की गई 
थी ।

एमडीएम ने क्या हासिल किया है?
11 लाख से अधिक विद्यालयों में पढ़ रह े लगभग 10 
करोड़ बच्चे एमडीएम से लाभान्वित होते हैं, 25 लाख से 
अधिक रसोइए और सहायक (जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक 
अनसुचूित जाति /अनसुचूित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग 
समदुाय की महिलाए ँहैं) भोजन पकाने और परोसने के कार्य 
में संलग्न हैं । अब तक 8 लाख से अधिक रसोई-सह-भण्डार 
घर निर्मित किए गए हैं ताकि यह सनुिश्चित हो सके कि खाद्य 
अनाज का भण्डारण और खाना पकाने का काम स्वच्छ और 
आरोग्यकारी जगहों में हो ।6  कभी-कभी निहित स्वार्थों के 
कारण पके हुए भोजन के स्थान पर तैयार खाने की चीज़ें जैसे 
बिस्कु ट आदि दनेे के प्रयासों का सरकार और नागरिक समाज 
द्वारा प्रभावी ढंग से विरोध किया गया ह ै। यह स्पष्ट ह ै कि 
विद्यालय में पका हुआ भोजन प्रदान करने की व्यवस्था कायम 
रहगेी । एमडीएम आज दनुिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा 
कार्यक्रम ह ै। नियमितता और पैमाने की दृष्टि से एमडीएम को 
भारत सरकार के अधिक सफल खाद्य सरुक्षा कार्यक्रमों में से 
एक माना जाता ह ै।7

स्वतत्र एजेंसियों द्वारा किए गए मलू्यांकन अध्ययनों और कार्य-
निष्पादन अकेंक्षण (Performance Audit) से पता चलता 
ह ै कि स्कू लों में मध्याह्न भोजन दनेे से बच्चों के नामांकन, 
ठहराव और उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता ह,ै 
ख़ासतौर पर लड़कियों और वंचित समहू के विद्यार्थियों के 
मामले में । उनके निष्कर्ष बताते हैं कि यह कार्यक्रम कक्षा में 
आए बच्चों को पोषण दनेे में सफल रहा ह ैऔर बेहतर तरीक़ 
से सीखने में बच्चों की मदद करता ह ै। अध्ययनों ने पोषण 
पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी बताया ह ैऔर इस बात 
का उल्लेख भी किया कि पहले की तलुना में प्रोटीन और 
लौह की कमी में भी सधुार आया ह ै। एमडीएम ने सामाजिक 
समता को बढ़ावा दिया ह-ै विविध सामाजिक और आर्थिक 
पषृ्ठभमूि के बच्चे खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं । 
इस बात के सबतू भी मिलते हैं कि ‘उच्च जातियों’ के बच्चे 
स्कू ल में खाना खाते हैं (जो शायद एससी/एसटी/ओबीसी 

4Under Section 39 of the National Food Security Act, 2013
5Under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016
6Source: MDM website: mdm.nic.in
7Saxena, N. C. (2011), ‘Hunger, Under-Nutrition and Food Security in India’, CPRC-IIPA Working Paper 44, and Khera, Reetika (2013), ‘Mid-Day Meals: 
Looking Ahead’, Economic and Political Weekly, Vol. XLVIII No. 32
8This paragraph draws on:  (i) Section on Mid Day Meal in MHRD’s Working Group Report for preparing the 12th Plan. 
 (ii)MDM website - mdm.nic.in
 (iii) Khera, Reetika (2013), ‘Mid-Day Meals: Looking Ahead’, Economic and Political Weekly, Vol. XLVIII No. 32
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से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा पकाया गया हो),  भले ही 
उनके माता-पिता ने ऐसा करने की मनाही की हो । एमडीएम 
ने महिलाओ ं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया ह ै। वंचित 
(अक्सर निराश्रित) महिलाओ ंके लिए रोज़गार के नए अवसर 
पैदा हुए हैं, महिलाओ ंके स्व-सहायता समहूों (एसएचजी) को 
भोजन तैयार करने और स्कू ल के बच्चों की माताओ ंके साथ 
स्कू ल स्तर पर दखे-रेख करने की ज़िम्मेदारी साझा करने में 
शामिल किया गया ह ै। एमडीएम के कारण भोजन से पहले 
और बाद में हाथ धोने जैसी स्वच्छता की अच्छी आदतों को 
प्रोत्साहन मिला ह ै। इसके अलावा इसने पोषण-शिक्षा प्रदान 
करने का अवसर दिया ह,ै हालाँकि इसका परूा उपयोग नहीं 
हो पाया ह ै। स्कू ल हले्थ प्रोग्राम (एसएचपी), जिसका उद्देश्य 
स्कू ल के भीतर बच्चों के बनुियादी स्वास्थ्य मानकों की जाँच 
करना ह,ै एमडीएम के साथ रणनीतिक रूप से जड़ुा हुआ ह ै। 
यह कुछ राज्यों में अच्छी तरह से काम कर रहा ह ैलेकिन इस 
अवधारणात्मक कड़ी को योजना और क्रियान्वयन के स्तर पर 
मजबतू करने की आवश्यकता ह ै। रसोइयों और सहायकों की 
समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच पर भी अधिक ध्यान दनेे की 
आवश्यकता ह ै।8

कुछ राज्यों ने एमडीएम को बेहतर बनाने और इसके क्रियान्वयन 

में सधुार करने के लिए कुछ नए तरीक़ भी अपनाए हैं । उदाहरण 
के लिए त्रिपरुा में कम लागत में अच्छी डिज़ाइन वाले भोजन-
कक्षों का निर्माण किया गया ह ैजहाँ पत्थर की मज़ेें और बेंचें 
लगाई गई हैं । गजुरात में ‘तिथि भोजन’ नामक एक पहल के 
माध्यम से समदुाय को इसमें शामिल किया गया ह ै। इस पहल 
में गाँव के स्थानीय समदुाय के सदस्यों को इस बात के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता ह ैकि वे एमडीएम की पौष्टिकता बढ़ाने 
में सहयोग दें । इसके लिए वे स्कू ल के नियमित भोजन में कुछ 
जोड़ सकते हैं या अपने किसी महत्त्वपरू्ण दिन या तिथि पर परूा 
भोजन प्रदान कर सकते हैं । कुछ अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल 
को अपनाया ह ै। महाराष्ट्र ने लागत और निर्माण का समय, 
दोनों को बचाने के लिए कई ज़िलों में अग्निरोधी, परू्व-निर्मित 

9This paragraph is based on ‘Mid Day Meal Scheme - Best Practices followed by States/UTs (2015-16)’, Department of School Education and Literacy, 
MHRD, Government of India
10MDM website: mdm.nic.in6Source: MDM website: mdm.nic.in
11Swami Sivananda Memorial Institute (2014): ‘Mid-Day Meal Scheme: Comprehensive Review and Interventions’, Report on the SSMI-MHRD Faizabad 
Pilot Project

स्तर

प्राथमिक 

उच्च-प्राथमिक

मानक

450

700

फैज़ाबाद

353

507

मानक

12

20

फैज़ाबाद

6.6

9.6

ऊर्जा (किलो कैलोरी) प्रोटीन (ग्राम)

मॉड्यलूर रसोई शडे बनाए हैं । सिक्किम में एमडीएम में ताज़ी 
और स्थानीय जैविक (ऑर्गेनिक) सब्ज़ियों का उपयोग किया 
जाता ह ै। पिछले वर्षों में फंड की जो समस्या थी वह अब 
उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदशेों में नहीं ह,ै जिन्होंने ज़िलों को 
अग्रिम फंड दनेे का तरीक़ा अपना लिया ह ै। यह बात बहुत 
उत्साहजनक ह ैकि कुछ राज्य/केन्द्र शासित प्रदशे, स्वेच्छा से, 
आवश्यक फंड से अधिक का योगदान करते हैं ।9 

चुनौतियाँ और भविष्य का मार्ग 
हालाँकि एमडीएम को आमतौर पर सफल माना जाता ह ै
लेकिन कुछ क्षेत्रों में दिक़्क़तें अभी भी हैं ।  विद्यालय में भोजन 
करने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने और यहाँ तक कि मरने 
की भी छिटपटु घटनाए ँ मीडिया में आती हैं । हालाँकि इस 
तरह की घटनाए ँअब कम हो गई हैं लेकिन यह घटनाए ँजिन 
कारणों से होती हैं  वे परूी तरह से रोके जा सकते हैं । एमडीएम 
के  क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जितनी भी शिकायतें आती हैं 
वे आमतौर पर असरुक्षित भोजन, भोजन की ख़राब गणुवत्ता, 
अनियमितता, धन का दरुुपयोग, और जाति से सम्बन्धित होती 
हैं । एमडीएम के हर पहल ूको ध्यान में रखते हुए शिक्षा मतं्रालय 
द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और सार्वजनिक 
रूप से उपलब्ध हैं ।10 लेकिन सभी स्तरों पर क्रियान्वयन तंत्र 

के क्षमतावर्धन और विद्यालय स्तर पर पर्याप्त निगरानी और 
पर्यवेक्षण को सनुिश्चित किए बिना एमडीएम की समस्याओ ं
की पनुरावतृ्ति होती रहगेी । मीडिया को भी चाहिए कि वह 
अपनी शक्ति का उपयोग केवल किसी ग़लती की रिपोर्टिंग 
करने के बजाय एमडीएम के सकारात्मक परिणामों के बारे में 
जागरूकता फैलाने के लिए करे । 

भोजन की पोषण गणुवत्ता एक प्रमखु सरोकार ह ै। स्वामी 
शिवानन्द ममेोरियल इसं्टीट्यटू (एसएसएमआई) द्वारा उत्तर 
प्रदशे के फैज़ाबाद ज़िले में लाग ूएक परियोजना में पाया गया 
कि एसएसएमआई के हस्तक्षेप से पहले एमडीएम के द्वारा 
ऊपर दी गई तालिका के अनसुार पोषण प्रदान किया जाता 
था ।11 
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भोजन की बेहतर गणुवत्ता के लिए एसएसएमआई ने कुछ 
सरल क़दम उठाए जैसे कि खाना पकाने के मानक तरीक़ों की 
रूपरेखा बनाना, दिए जाने वाले हिस्से की मात्रा का निर्धारण 
और मानकीकरण करना, रसोइयों का प्रशिक्षण और उनकी 
निगरानी करना आदि । इनके परिणामस्वरूप भोजन के पोषण 
सम्बन्धी मामले में काफ़ी सधुार हुआ (औसतन 455 किलो 
कैलोरी और 11.7 ग्राम प्रोटीन) । इस तरह के उपाय और 
एमडीएम के दिशा-निर्देशों में सचूीबद्ध अन्य उपाय न केवल 
एमडीएम में पोषण की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होंगे बल्कि 
बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की विविधता, स्वाद और 
पसन्दगी में भी वदृ्धि होगी । 

एमडीएम के तहत शामिल किए गए विद्यालयों और प्रदान किए 
गए रसोई-सह-भण्डार घर की संख्या के बीच अभी भी एक 
बड़ा अन्तर (3 लाख से अधिक) ह ै।12 हालाँकि इनमें से कई 
विद्यालयों के लिए केन्द्रीकृत रसोई द्वारा भोजन तैयार करवाया 
जाएगा । लेकिन चिन्ताजनक बात यह ह ैकि कुल स्वीकृत 10 
लाख से अधिक रसोई-सह-भण्डार घरों में से, 2016 तक, 11 
प्रतिशत का तो निर्माण भी शरुू नहीं हुआ था ।13 एमडीएम के 
लिए उचित आधारभतू संरचना अत्यन्त महत्त्वपरू्ण ह ैक्योंकि 
इसका सीधा प्रभाव स्वच्छ और स्वास्थ्यकारी भण्डारण और 
भोजन पकाने पर पड़ता ह ै। यह बच्चों को आग, धएु,ँ गर्म 
बर्तनों और इधर-उधर गिरे हुए गर्म भोजन से भी बचाता ह ै।

ईधंन की लागत और दक्षता को अभी तक पर्याप्त रूप से 
सम्बोधित नहीं किया जा सका ह ै। वर्तमान में एमडीएम के 
अन्तर्गत अधिकांशतः भोजन लकड़ी पर पकाया जाता 
ह ै जिससे आन्तरिक  प्रदषूण होता ह ैऔर जो पर्यावरण के 
अनकूुल नहीं ह ै। इतने बड़े पैमाने पर चल रह ेसरकारी कार्यक्रम 
में इसका उपयोग अनशुसंनीय नहीं ह ै। सैद्धान्तिक रूप से तो 
एलपीजी (आज की तारीख़ में उपलब्ध सबसे कम कीमत का 
और उपयोगकर्ता के लिए सबसे अनकूुल विकल्प) के उपयोग 
को सरकार ने प्रोत्साहित किया ह ैलेकिन लकड़ी के उपयोग 
को एलपीजी से बदलने के लिए विशिष्ट संसाधन उपलब्ध नहीं 
कराए गए हैं । फिर भी कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशेों 
के ज़्यादातर या सभी स्कू लों में एलपीजी का प्रयोग शरुू कर 
दिया गया ह ै। शषे राज्यों को भी चरणबद्ध तरीक़ से इस दिशा 
में बढ़ना  चाहिए । एमडीएम बजट में इसके लिए एक निश्चित 
प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता ह ै।

एमडीएम में शिक्षकों की भागीदारी अभी भी एक चनुौती बनी 
हुई ह ै। एमडीएम दिशा-निर्देशों के अनसुार,“भोजन परोसने से 
पहले यह ज़रूरी ह ैकि एक शिक्षक उसे चखें । एक रजिस्टर 
में चखने के रिकॉर्ड को दर्ज करते रहना ह ै। शिक्षकों के साथ 
एसएमसी के सदस्यों को भी, भोजन परोसने से पहले, बारी-
बारी से उसे चखना चाहिए ।”एमडीएम के तहत शिक्षकों को 
सौंपी गई यह एकमात्र ज़िम्मेदारी ह ै। फिर भी व्यापक रूप से 
यह माना जाता ह ैकि शिक्षकों के ऊपर एमडीएम से सम्बन्धित 
कई कार्य लाद दिए जाते हैं जो उनके शिक्षण-अधिगम के कार्य 
में हस्तक्षेप करते हैं । वैसे यह धारणा शायद आधारहीन नहीं 
ह ै। कई प्राथमिक विद्यालयों में दो शिक्षकों के अलावा और 
कोई कर्मचारी नहीं होता, इसलिए यह सोचना सही नहीं ह ै
कि ऐसे स्कू लों में एमडीएम उनसे सीमित काम लेगा । मॉडल 
एजकेुशन कोड14 में इस बारे में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 
प्रदान किया गया ह ैकि स्कू ल में भोजन परोसने और चखने के 
सम्बन्ध में, शिक्षकों से कितने कार्य की अपेक्षा यथोचित होगी 
ताकि वे इस अवसर का प्रयोग शिक्षण-अधिगम के लिए कर 
सकें  । यदि वे यह सनुिश्चित करने का प्रयास करें कि भोजन के 
समय में एकता और समानता की भावना बनी रह ेतो वे प्रभावी 
रूप से सामाजिक एकजटुता को बढ़ावा द ेसकते हैं ।

कुछ राज्यों ने सझुाव दिया ह ै कि अगर अधिक-से-अधिक 
स्कू लों के लिए  केन्द्रीकृत रसोई द्वारा भोजन की व्यवस्था की 
जाए तो शिक्षकों को भारमकु्त किया जा सकता ह ै। वैसे तो 
शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक स्थान पर खाना पकाने 
और पके हुए भोजन को स्कू लों में ले जाने के अपने फ़ायद ेहैं, 
लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस प्रणाली को लाग ूकरना हो तो 
सावधानी बरतनी होगी । सबसे बड़ी समस्या जो साफ़ नज़र 
आती ह ैवह ह ैसड़क की गणुवत्ता, जिसका ध्यान एमडीएम 
नियमों में रखा गया ह ै।15 दसूरा कारण यह ह ै कि स्कू ल में 
भोजन प्रदान करने के अलावा एमडीएम स्थानीय समदुायों 
के जड़ुाव और भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना चाहता 
ह,ै ख़ासतौर पर स्कू ल में पढ़ रह े बच्चों के माता-पिता की 
भागीदारी । एसएमसी से अपेक्षा की जाती ह ैकि वे स्कू ल स्तर 
पर एमडीएम की निगरानी और पर्यवेक्षण करें लेकिन केन्द्रीकृत 
रसोई के विचार के साथ यह बात सम्भव नहीं ह ै। एमडीएम का 
पर्यवेक्षण करने के लिए एसएमसी और स्थानीय समदुायों की 
क्षमतावर्धन करनी होगी जो एसएमसी के लिए स्कू ल प्रबन्धन 
के अन्य पहलओु ंमें शामिल होने के लिए एक महत्त्वपरू्ण क़दम 

12Source: MDM website: mdm.nic.in
13MHRD presentation to the Empowered Committee on MDM Scheme, September, 2016
14T National University of Educational Planning and Administration, New Delhi (2015), ‘Model Education Code: Practices and Processes of School 
Management’
15MDM (Amendment) Rules, 2017
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ह ै। कर्तृत्व या एजेंसी की भावना के साथ लैस एसएमसी, 
स्कू ल शिक्षा की गणुवत्ता में सधुार करने में एक प्रमखु भमूिका 
निभा सकता ह ै। 

एमडीएम दिशा-निर्देशों में कई वर्षों तक स्वयं सहायता समहू, 
ग़ैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों को स्कू ल का 
भोजन बनाने की अनमुति दी गई ह ै। संशोधित दिशा-निर्देश 
2017 में जारी किए गए हैं, जिसके अनसुार सरकार के साथ 
हस्ताक्षरित अनबुन्ध करना आवश्यक ह ै। संगठन के चयन के 
मानकों के साथ-साथ अनबुन्धित पक्षों की भमूिकाओ ंऔर 
ज़िम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन किया गया ह ै। इस ढाँच ेके 
बावजदू  ज़मीनी स्तर पर यह व्यवस्था जिस प्रकार से आकार 
लेती ह ैउसके बारे में सतर्क  रहने की आवश्यकता ह ै। अतीत 
में पोषण कार्यक्रमों में इसलिए समस्याए ँ पैदा हुई ं क्योंकि 
महिला मण्डल/एसएचजी पर निहित स्वार्थों वाले प्रभावशाली 
लोगों का अधिकार था जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को 
अस्वस्थकारी, दषूित और ग़ैर-पौष्टिक भोजन दिए जाने के 
कई उदाहरण सामने आए । पके हुए भोजन की आवश्यकता ने 
कुछ हद तक इस तरह की अनियमितताओ ंकी सम्भावना को 
सम्बोधित किया ह ै। लेकिन एसएमसी, स्थानीय निकाय और 
मीडिया को स्कू ली बच्चों को ऐसे बेईमान तत्वों से बचाने के 
लिए लगातार निगरानी करनी होगी ।

निष्कर्ष
भोजन के अधिकार अभियान और सपु्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप 
ने एमडीएम के मौजदूा महत्त्व और विस्तार को सनुिश्चित 
करने में महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाई ह ै। विभिन्न एजेंसियों की 
सतर्कत ा और सतत निगरानी तथा विशषे रूप से भोजन का 
अधिकार केस में सपु्रीम कोर्ट के आयकु्तों ने एमडीएम और 
इसके क्रियान्वयन में लगातार सधुार किए हैं । इनकी मौजदूगी 
से मीडिया ने भी इस पर भरपरू ध्यान दिया ह ै। बच्चों को 
पका भोजन दनेे से इस बात की सम्भावना ह ैकि बच्चों का  
पोषण बढ़े, समता के साथ प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक हो 
और अधिगम की गणुवत्ता बेहतर हो । इसलिए अब शिक्षाविद 
एमडीएम के प्रभाव पर नज़र रखने लगे हैं और इसे एक सफल 
प्रयास माना जाता ह ै। पिछले दस वर्षों में एमडीएम के लिए 
भारत सरकार का बजट 6500 करोड़ रुपये से बढ़कर 10000 
करोड़ रुपए हो गया ह ै। इसके अलावा राज्यों और केन्द्र 
शासित प्रदशेों ने भी अपना योगदान दिया ह ै।

भविष्य में हमें यह सनुिश्चित करना होगा कि जब हम पीछे 
मड़ुकर दखेें तो महससू कर सकें  कि हमने अपने स्कू ली बच्चों 
में अच्छा निवेश किया ह ै। अगर हम एमडीएम की सम्पूर्ण 
सम्भावनाओ ं को प्राथमिक स्तर के हर बच्चे तक पहुचँाना 
चाहत हैं तो हमें अपनी सफलताओ ंके आधार पर आगे का 
नव-निर्माण करना होगा ।

अंशु वैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1975 बैच की सेवानिवतृ्त अधिकारी हैं । वे 2012 में शिक्षा मतं्रालय से स्कू ल शिक्षा और साक्षरता विभाग की 
सचिव के रूप में सेवानिवतृ्त हुई ं। वर्तमान में वे कुछ ग़ैर-सरकारी संगठनों की गवर्निंग बॉडी की सदस्य हैं जैसे प्रदान, कथा, रेनबो फाउण्डेशन ऑफ इडंिया, 
सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ और आगा ख़ान फ़ाउंडेशन, इडंिया और साथ में एम्स, भोपाल के संस्थान निकाय और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के 
निदशेक मण्डल से भी सम्बद्ध हैं । उनसे anshuvaish52@gmail.com पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। 
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सार
समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा ह,ै जिसने 
‘सभी के लिए शिक्षा अभियान’ के बाद, 2000 में अन्तर-
राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया । भारत में, 86वें 
संशोधन अधिनियम द्वारा दशे के सभी लोगों के लिए शिक्षा को 
मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दनेे का प्रावधान ह ैजिसमें 
विकलांग बच्चे भी शामिल हैं । दो प्रगतिशील विधायी पहलों 
के अधिनियमन के बाद (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 
और विकलांगता अधिकार का अधिनियम) यह नज़र आता 
ह ै कि अब नीति का नज़रिया कल्याण-आधारित दृष्टिकोण 
से बदलकर मानव अधिकारों पर ज़ोर दनेे वाला हो गया ह ै। 
लेकिन विकलांगता अधिकार के कार्यकर्ता इस बात की ओर 
ध्यान दिलाते हैं कि नामांकन के बावजदू कक्षा में विकलांग 
बच्चे नज़र नहीं आते । इस लेख में प्रस्तुत तीन उदाहरणों के 
अध्ययन से पता चलता ह ैकि हालाँकि विकलांगता को मानव 
विविधता के रूप में स्वीकारने वाले क़ाननू मौजदू हैं, किन्तु 
फिर भी बच्चे एक विघटित प्रणाली का शिकार बन जाते हैं । 
गणुवत्तापरू्ण अधिगम प्राप्त करने के उद्देश्य के कुछ महत्त्वपरू्ण 
पहल ूइस प्रकार हैं – अलग प्रकार का पाठ्यक्रम, शकै्षणिक 
नवाचार, परीक्षा सधुार और सबसे महत्त्वपरू्ण बात ह ैशिक्षक 
की तैयारी । हमें जल्द-से-जल्द इस बात पर ध्यान दनेा ह ैकि 
सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, विशषे शिक्षकों, प्रशासकों, 
विकलांगजनों और उनके परिवारों के बीच सहयोग और 

“कृतज्ञता की भावना के साथ समाज को कुछ वापस दनेे 
का प्रयास करना मनषु्यों के जीने का उचित तरीक़ा ह ै।”

                        - जापानी बौद्ध दार्शनिक डाइसाकू इकेडा

संवाद की संस्कृति  विकसित हो ताकि सामाजिक अड़चनें 
दरू हों और सभी बच्चों के समावेशन के लिए समग्र स्कू ल 
विकास दृष्टिकोण सक्षम हो सके ।

परिचय
भारतीय उपमहाद्वीप में समावेशी शिक्षा की अवधारणा 
अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा ह,ै जिसके साथ स्कू ल में 
बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया जझू रही ह ै। पिछले दशक 

में विकलांग बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य में 
बदलाव आया ह ैजिसमें कल्याण की तलुना में मानवाधिकारों 
पर अधिक बल दिया गया ह ै। भारत सरकार द्वारा विकलांग 
जनों के अधिकार [Rights of People with Disability 
(UNCRPD)] पर संयकु्त राष्ट्र सम्मेलन की पषु्टि के बाद यह 
परिवर्तन आया ह ै। बच्चों के लिए निशलु्क और अनिवार्य 
शिक्षा का अधिनियम (आरटीई अधिनियम), 2009 और 
विकलांगजनों के अधिकार का अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी 
अधिनियम) 2016, दोनों में समावेशी शिक्षा का प्रावधान 
ह ै। लेकिन बच्चों के स्कू ल में बने रहने और स्कू ल छोड़ने 
जैसे गम्भीर मदु्दों के चलते क्या यह प्रगतिशील दृष्टि स्कू लों में 
अच्छे कार्य निष्पादन का विकास करेगी?

स्कू ल की कक्षाओ ंमें मानव विविधता को प्रोत्साहित करने 
और उसका समर्थन करने से जीवन के मानववादी पहलओु ंका 
निर्माण होता ह,ै जो विविधताओ ंको स्वीकार करना सिखाते 
हैं । समकालीन सकारात्मक मनोविज्ञान के पितामह मार्टिन 
सेलिगमन कहत हैं,‘सकारात्मक समावेशी स्कू ली शिक्षा 
स्वतत्रता, विश्वास और मानव विविधता के प्रति सम्मान के 
मलू्यों पर आधारित ह ै।’ ‘इडेंक्स फॉर इनक्लूशन’ के लेखक 
टोनी बथू भी समावेशन के लोकतांत्रिक और सहभागितापरू्ण 
अभ्यासों में मलू्यों की भमूिका पर ज़ोर दतेे हैं जो शिक्षकों 
और शिक्षार्थियों को समान रूप से मान्यता दतेा ह ै। क्या 
शिक्षक आज एक नई समावेशी स्कू ल संस्कृति  बनाने के लिए 
पाठ्यचर्या अनकूुलन, सहयोगिता के कौशल और सार्वभौमिक 
डिज़ाइन के बनुियादी अभ्यासों के लिए तैयार हैं?

1990 के दशक में वर्ल्ड एजकेुशन फोरम, डकार, 2000 के 
रन-अप के दौरान, मैंने एक विशषे शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण 
लिया था । मैं समावेशी शिक्षा में वैश्विक रुचि का पता लगाने 
के लिए बहुत उत्साहित थी । तब इस बात को बढ़ावा मिल 
रहा था कि ग़रीबी, लिग और सांस्कृति क कारकों से हाशिए पर 
पड़े अन्य बच्चों के साथ-साथ विकलांग बच्चे भी मखु्यधारा 
के स्कू लों में पढ़ें । समावेशी शिक्षा के साथ पहली बार मरेा 
सामना समावेशन के लिए सचूकांक (इडेंक्स) की एक फील्ड 
परियोजना के माध्यम से हुआ जिसमें ये चार दशे शामिल 
थे – भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ़्रीका और ब्रिटेन । तब से 

समावेशी शिक्षा : मुद्दे और चुनौतियाँ
अनुराधा नायडू
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समावेशी शिक्षा के बारे में मरेा विचार सचूकांक के दर्शन के 
साथ जड़ु गया ह,ै जो इस प्रकार ह ै– सभी विद्यार्थियों और 
कर्मचारियों का सम्मान होना चाहिए और स्कू ल समदुायों में 
उनकी भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए 
जाने चाहिए । इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और समदुाय के जड़ुने 
की बात ह ैजो अवरोधों को कम करके अधिगम तक पहुचँने 
की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं । समावेशी शिक्षा यानी समग्र स्कू ल 
विकास ।

समावेशी शिक्षा और क़ानून : तब और अब

‘सभी के लिए शिक्षा’ के लक्ष्यों में विकलांग बच्चों की शिक्षा 
को शामिल करने के बाद 2002 में भारतीय संविधान में 86वाँ 
संशोधन किया गया । संविधान के अनचु्छेद 21-ए में मौलिक 
अधिकार के रूप में शिक्षा की गारंटी दी गई ह ैऔर यह निर्दिष्ट 
किया गया ह ैकि राज्य 6-14 वर्ष आय ुवर्ग के सभी बच्चों को 
निशलु्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, लेकिन 2009  में 
जाकर आरटीई अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया । और 
पहली बार इस अधिनियम ने मखु्यधारा की शकै्षिक प्रणाली में 
विकलांग बच्चों के समावेशन को अनिवार्य कर दिया ।

उसी दशक में भारत सरकार ने यएूनसीआरपीडी,2007 को 
भी मजंरूी द े दी । इसके बाद विकलांगजनों (समान अवसर, 
अधिकार संरक्षण और परू्ण भागीदारी) के अधिनियम 
(पीडब्ल्यूडी अधिनियम), 1995 की जगह आरपीडब्ल्यूडी 
अधिनियम, 2016 लाग ूहुआ ।

इस लेख में हम इन वैधानिक प्रावधानों में समावेशी शिक्षा से 
सम्बन्धित अनभुागों की समीक्षा करेंगे और साथ ही अधिगम 
की गणुवत्ता के लिए प्रभावों पर चिन्तन भी करेंगे ।

•	 आइए, सबसे पहले हम आरटीई अधिनियम को समावेशी 
शिक्षा, विकलांगता और गणुवत्तापरू्ण शिक्षा तक पहुचँ के 
नज़रिए से दखेें ।

•	 इसके बाद हम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को 
यएूनसीआरपीडी के साथ उसके तालमले  और विकलांगता 
की उन नई परिभाषाओ ंको दखेेंगे जो परिवेशीय अड़चनों 
पर ध्यान दतेी हैं ।

•	 अन्त में, हम अधिनियमों को एक साथ पढ़कर स्कू लों को 
समावेशी बनाने के लिए यएूनसीआरपीडी की सार्वभौमिक 
डिज़ाइन की अवधारणा पर विचार करेंगे ।

आरटीई अधिनियम
‘शिक्षा का अधिकार’ का तात्पर्य ह ै शिक्षा में विविधता । 
आरटीई अधिनियम इस आधार पर बनाया गया ह ैकि सभी 
बच्चों को स्कू ल में होना चाहिए । इस अधिनियम में ‘शनू्य 

अस्वीकृति नीति’ द्वारा समर्थित स्कू ल नामांकन के साथ 
समचुित शिक्षक प्रशिक्षण, अवरोध रहित बनुियादी ढाँच ेऔर 
बेहतर शकै्षिक व पाठ्यचर्या अनकूुलन के माध्यम से स्कू ल 
की गणुवत्ता में सधुार का प्रावधान भी ह ै। अन्त में, आरटीई 
अधिनियम में यह भी कहा गया ह ै कि राज्य को अनिवार्य 
रूप से स्कू ल निकायों की निगरानी करनी होगी और अपने 
अभिशासन व स्कू ल विकास योजनाओ ंमें सधुार करना होगा ।

चने्नई में रहने वाली फ़ातिमा की कहानी उसकी माँ ने सनुाई । 
फ़ातिमा की माँ, जो दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर में 
रहने वाली एक गहृिणी हैं, आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन 
में आने वाली चनुौतियों का वर्णन करती हैं । 8 वर्षीया फ़ातिमा 
एक लम्बे इतंज़ार के बाद ‘अच्छे’ स्कू ल में भर्ती होने की 
सम्भावना को लेकर बहुत उत्साहित थी । आरटीई लाग ूहोने 
के बाद फ़ातिमा अपने पड़ोस में किसी भी स्कू ल में भर्ती हो 
सकती थी । भर्ती होने के बाद उसे एक विशषे श्रेणी में रखा 
गया था जहाँ उसे तब तक रहना था जब तक कि वह अगँ्रेज़ी 
और तमिल वर्णमाला में निपणुता नहीं प्राप्त कर लेती । जब 
फ़ातिमा 5 वर्ष की थी तब उसे मानसिक मन्दता का शिकार 
बताया गया था लेकिन यह निदान ग़लत था । जब वह बड़ी 
हो गई तो यह स्पष्ट हुआ कि उसे विकास समन्वय विकार की 
परेशानी थी जिसकी वजह से उसे लिखने में बड़ी मशु्किल 
पेश आती थी । उसकी सामान्य ज्ञान सम्बन्धी जानकारी बहुत 
बढ़िया थी लेकिन डिस्ग्रैफ़िया के कारण उसके लिए लिखना 
लगभग असम्भव था । उसे जिन बाधाओ ंका सामना करना 
पड़ा वे व्यवहारगत थीं और स्कू ल के अधिकारियों को यह 
समझ में नहीं आ रहा था कि बिना लिख ेकोई बच्चा स्कू ल 
की पढ़ाई कैसे कर पाएगा । 

आरटीई के तहत, फ़ातिमा जैसे बच्चे को, जो 6 से 14 साल 
की उम्र के बीच में हैं, निशलु्क और अनिवार्य शिक्षा पाने 
के लिए पड़ोस के स्कू ल में भर्ती होने का अधिकार ह ै। इस 
अधिनियम में ‘बच्चे’ की परिभाषा में अनसुचूित जातियों और 
अनसुचूित जनजातियों के बच्चों, सामाजिक, आर्थिक, लिग 
और धार्मिक कारकों से दिक़्क़तों का सामना करने वाले बच्चों 
और विकलांग बच्चों को शामिल किया गया ह ै। नए क़ाननू 
के तहत फ़ातिमा को अपने घर से लगभग एक किलोमीटर की 
दरूी पर स्थित स्कू ल में दाखिला दिया गया ह ै।

आरटीई अधिनियम की एक अन्य सकारात्मक विशषेता यह 
ह ैकि इसमें ‘गणुवत्तापरू्ण शिक्षा तक पहुचँ’ पर ज़ोर दिया गया 
ह ै। यह बात फ़ोकस में एक बदलाव को दर्शाती ह ैयानी अब 
फ़ोकस कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित 
दृष्टिकोण पर रखा गया ह ै। साथ ही इस बात को राज्य के लिए 
क़ाननूी दायित्व बना दिया गया ह ै कि उन्हें सनुिश्चित करना 
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ह ै कि बच्चा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कू ल में पढ़ रहा ह ै। 
अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धान्त भी सीखने की गणुवत्ता के 
प्रावधान के लिए नामांकन से परे जाते हैं ।

•	 धारा 19 के तहत, बच्चे को एक ऐसे औपचारिक विद्यालय 
में साम्यतापरू्ण परू्णकालिक शिक्षा पाने का अधिकार ह ैजो 
आवश्यक मानदण्डों और मानकों को परूा करता हो । 

•	 आरटीई के मानदण्डों और मानकों में इस बात को अनिवार्य 
किया गया ह ैकि कक्षा सामग्री, कक्षाओ ंऔर इमारतों तक 
बाधा मकु्त पहुचँ प्रदान की जानी चाहिए ।

‘गणुवत्ता शिक्षा तक पहुचँ’ का अर्थ ऐसे वातावरणों का 
निर्माण करना ह ैजो एक बच्चे को विकसित करने और परू्ण 
क्षमता तक बढ़ने में सक्षम बनाए ँ। फ़ातिमा को शरुुआत में ही 
पारम्परिक सामाजिक बाधाओ ंका सामना करना पड़ा था । इस 
पर काब ूपाने के लिए शकै्षिक सधुार और प्रगतिशील नेततृ्व 
की आवश्यकता ह ैजो सीखने और सभी की भागीदारी को 
प्रोत्साहित करे ।

आरटीई और आगे की चुनौतियाँ
आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत, निजी 
स्कू लों में 25 प्रतिशत सीट समाज के वंचित समहूों के बच्चों 
के लिए आरक्षित हैं । फ़ातिमा ने अपने पड़ोस के स्कू ल में प्रवेश 
तो लिया लेकिन क्या वह विशषे श्रेणी से नियमित कक्षा तक 
प्रगति कर सकी? आरटीई अधिनियम की धारा 21 अनिवार्य 
स्कू ल प्रबन्धन समिति (एसएमसी) को स्कू ल विकास योजना 
बनाने की ज़िम्मेदारी दतेी ह ै। यदि पाठ्यक्रम वास्तव में बाल 
केन्द्रित और बच्चों के अनकूुल ह,ै जैसा कि अधिनियम का 
दावा ह ैकि ऐसा होगा और यदि वातावरण भय, चिन्ता और 
अभिघात से मकु्त ह,ै तो फ़ातिमा अपने साथियों के साथ सीख 
सकती ह,ै भले ही वह लिखने में असमर्थ हो ।

राष्ट्रीय शकै्षिक अनसुन्धान और प्रशिक्षण परिषद 
(एनसीईआरटी) की वेबसाइट में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 
‘सीखने के प्रतिफल’ से सम्बन्धित दस्तावेज़ों, समावेशन पर 
सचूकांक के लिए एक गाइडबकु और आकलन में समायोजन 
और संशोधन के सझुावों के लिए लिक दिए गए हैं । क्या इसका 
यह मतलब ह ै कि शिक्षा की गणुवत्ता के मदु्दे पर जल्द ही 
विचार होगा? अधिनियम लाग ूहोने के छह साल बाद आरटीई 
की उपलब्धियों पर, 2016 में केपीएमजी की एक मलू्यांकन 
रिपोर्ट आई जिसमें सीखने की गणुवत्ता सम्बन्धी बहस की 
चनुौतियों पर प्रकाश डाला गया । केपीएमजी के शिक्षा क्षेत्र के 
प्रमखु बताते हैं कि सरकार ने अब तक सार्वभौमिक नामांकन 
और बनुियादी ढाँच े के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया ह,ै 
लेकिन अब ध्यान सीखने की गणुवत्ता पर होना चाहिए । 

असर, 2014 की रिपोर्ट के अनसुार, कक्षा 5 के 50 प्रतिशत 
विद्यार्थी और कक्षा 8 के 25 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा 2 की 
रीडर पढ़ने में असमर्थ हैं । गणितीय कौशल में सीखने के 
प्रतिफल के आकँड़े बताते हैं कि एक ऐसे शिक्षणशास्त्र और 
शिक्षक-विद्यार्थी अन्तःक्रिया की ज़रूरत ह ैजो समझने और 
अनपु्रयोग के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करते हों ।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016
पीडब्ल्यूडी अधिनियम के स्थान पर आरपीडब्ल्यूडी 
अधिनियम, 2016 को लाना विकलांगता अधिकार 
आन्दोलन के इतिहास में एक विशषे क्षण था । इसमें विकलांग 
कार्यकर्ताओ ंने महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाई क्योंकि हितधारकों 
ने सामाजिक परिवर्तन के सगुमीकरण में भाग लिया और दावा 
किया कि उनका आन्दोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा 
ह ै। यह तथ्य, कि नया क़ाननू यएूनसीआरपीडी के अनरुूप ह,ै 
अपने दार्शनिक आधार पर परिवर्तनशील ह ैऔर सामाजिक 
कल्याण के स्थान पर मानव अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित 
करता ह ै। पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विपरीत, आरपीडब्ल्यूडी 
अधिनियम की प्रस्तावना ‘विकलांग जनों के सशक्तिकरण के 
सिद्धान्त’ बताती ह ै। जो इस प्रकार हैं : 

•	 अन्तर्निहित गरिमा के प्रति सम्मान

•	 मतभदे के प्रति सम्मान और मानव विविधता और मानवता 
के हिस्से के रूप में पीडब्ल्यूडी को स्वीकार करना 

•	 पहुचँ और समान अवसर, और

•	 विकलांगता-एक विकसित और गतिशील अवधारणा के 
रूप में (यह अवधारणा बच्चों के अधिकारों पर संयकु्त 
राष्ट्र सम्मेलन की धारणाओ ंपर आधारित ह,ै जहाँ वयस्क, 
अपने अधिकारों का उपयोग करने की बच्चों की क्षमता 
को ध्यान में रखते हैं ।)

बुनियादी प्रावधान और क्रियान्वयन के उपाय
पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के विपरीत, आरपीडब्ल्यूडी 
अधिनियम, 2009 समावेशी शिक्षा का प्रावधान करता ह,ै 
जिसे यह ‘शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित 
करता ह ैजिसमें विकलांग और अविकलांग विद्यार्थी साथ में 
पढ़ते-सीखते हैं । जिसमें शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था को 
विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों के सीखने की ज़रूरतों 
को परूा करने के लिए उपयकु्त रूप से अनकूुलित किया जाता 
ह ै।’ यह बनुियादी आवश्यकताओ ंऔर क्रियान्वयन के तरीक़ों 
के बारे में भी विस्तार से बताता ह ै।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यक्षेत्र के तहत एक ऐसा 
प्रभावशाली विकास हुआ जो औपचारिक विद्यालयों के लिए 
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बहुत महत्त्वपरू्ण ह ै। यह विकास ह ैकि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 
में मलू रूप से सात प्रकार की विकलांगता शामिल की गई 
थी पर आरपीडब्ल्यूडी में 21 विभिन्न प्रकार की विकलांगता 
शामिल की गई हैं । पहली बार स्वलीनता (ऑटिज़्म), विशिष्ट 
अधिगम अशक्तता और बोलने व भाषा की परेशानी वाले 
बच्चों को समावेशी शिक्षा के योग्य माना गया ।

6 वर्षीय साजन को 3 साल की उम्र में एक व्यापक विकास 
सम्बन्धी विकार (सामाजिक, भाषा और संचार कौशल से जड़ुा 
एक विकार) से पीड़ित बताया गया था । साजन एक अनिच्छु क 
क़िस्म का शिक्षार्थी ह ैजो हर दिन स्कू ल में होने वाले बदलावों 
के साथ संघर्ष करता ह ै। जब उसकी माँ ने उसके शिक्षक के 
साथ बातचीत की तो पता चला कि वह कक्षा में पाँच मिनट से 
अधिक समय तक बैठ नहीं पाता और सामाजिक दृष्टि से भी 
वह सबसे अलग-थलग रहता ह,ै जिसकी वजह से वह डराने-
धमकाने का शिकार हो जाता ह ै। शिक्षक उसे रोज़ गहृकार्य 
दतेे हैं ताकि वह अपने लेखन और गणितीय कौशलों में सधुार 
कर सके और अपनी कक्षा की उपलब्धियों के मानकों को 
परूा करने में सक्षम हो सके । इसके कारण घर पर भी उसका 
तनाव बढ़ा ह ै। साजन को चित्र बनाना, बिल्डिंग ब्लॉक के 
साथ खलेना, इमारतों के सनु्दर डिज़ाइन बनाना, बच्चों की 
खले-सीढ़ी पर चढ़ना और झलेू पर झलूना पसन्द ह ै। लेकिन 
अगर स्कू ल के अधिकारियों ने सभी के लिए एक ही तरह के 
पाठ्यक्रम को सही मानकर उसी का पालन करना जारी रखा 
तो इस तरह के ‘करके सीखने’ के अवसर कम हो जाएगँे ।

एक समावेशी शिक्षा परिप्रेक्ष्य से दखेा जाए तो साजन और 
उसके जैसे दसूरे बच्चे कक्षा की विविधता में एक और आयाम 
जोड़ते हैं, जिसके लिए शिक्षक तैयार नहीं हैं । इस तरह की 
समस्याओ ं की शरुुआती पहचान स्कू ल प्रणाली का एक 
मान्यता प्राप्त हिस्सा भी ह,ै यह एक प्रगतिशील क़दम ह ैक्योंकि 
बचपन की विकलांगता का शरुुआती सालों में पता नहीं चल 
पाता । साजन और उनके जैसे अन्य लोगों को प्रारम्भिक 
हस्तक्षेप और प्रोत्साहन से फ़ायदा होगा । अफ़सोस की बात 
ह ै कि वे इन समस्याओ ं का सामना करने के कारण स्कू ल 
छोड़ दतेे हैं । नए अधिनियम में परिचारकों, परिवहन, शारीरिक 
और संचार सम्बन्धी अड़चनों की बनुियादी आवश्यकताओ ं
पर एक उचित समायोजन के रूप में ध्यान दिया जाएगा । 
अगर पाठ्यचर्या का अनकूुलन किया जाता तो साजन अपनी 
पसन्द की गतिविधियों का उपयोग करके अपने ध्यान दनेे की 
अवधि को बढ़ाना सीख सकता था, बाक़ी की कक्षा के समान 
सीखने के प्रतिफलों पर काम कर सकता था । उसे मदद के 
लिए एक शिक्षण सहायक के पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो 
सकती ह,ै जो दोस्त बनाने या समय पर किसी पहलेी को परूा 
करने में उसकी सहायता करे । इन सभी बातों को अब ‘शकै्षिक 

संस्थानों के कर्तव्यों’ और ‘समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दनेे के 
लिए विशिष्ट उपायों’ के हस्तक्षेप के रूप में अधिनियम में धारा 
17 और 18 के तहत सचूीबद्ध किया गया ह ै।

इन सबके साथ आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम विकलांगता की 
परिभाषा में ‘बाधाओ ं या अड़चनों’ की धारणा भी प्रस्तुत 
करता ह ै। यएूनसीआरपीडी इस बात पर ज़ोर दतेा ह ै कि 
विकलांगता की समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उसके वातावरण 
द्वारा लगाई गई ‘बाधाओ’ं में ह ै। साजन के मामले में उससे यह 
अपेक्षा करना सही नहीं था कि वह लम्बे समय तक कक्षा में 
बैठे क्योंकि वह इसके लिए तन्त्रिका सम्बन्धी कारणों से या 
न्यूरोलॉजिकल रूप से तैयार नहीं ह ै। उसके शिक्षक को चाहिए 
कि वह साजन से ऐसी गतिविधियाँ करवाए ँजिनमें खले-खले 
में सीखना सम्भव हो, जो कार्य दिए जाए ँउनकी अवधि कम 
हो और जब वह अपना काम कर ले तो उसकी भरपरू तारीफ़ 
की जाए । कक्षा में उसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षक को 
अभिवतृ्ति और संचार सम्बन्धी ऐसे कारकों को दरू करना होगा 
जो बच्चे को दसूरों से अलग करते हैं, उनका बहिष्करण करते 
हैं और उनके स्थान पर ऐसे कारकों को बढ़ाना होगा जो आशा 
और आशापरू्ण नज़रिए को बढ़ाते हैं ।

इसलिए प्रशासक और शिक्षक इस प्रकार की ‘उचित व्यवस्था’ 
के बारे में अर्थात अपनी समावेशी स्कू ल विकास योजना में 
पाठ्यक्रम या स्कू ल के वातावरण में समायोजन या संशोधन 
के बारे में बता सकते हैं । यह साजन जैसे बच्चों का समावेशन 
करने के लिए एक उदाहरण बनेगा । अधिनियम के ढाँच े के 
भीतर ‘समावेशी स्कू ल विकास के लिए उचित समायोजन’ 
हते ुनीच ेकुछ उदाहरण दिए जा रह ेहैं : 

•	 बहुत अधिक सहायता की आवश्यकताओ ंवाले बच्चे के 
लिए परिवहन और परिचर

•	 सलुभता के साथ उपयोग में लाए जा सकने वाली इमारतों, 
परिसरों, शौचालयों और अन्य सवुिधाओ ंकी व्यवस्था

•	 अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के लिए शकै्षणिक समर्थन

•	 अकादमिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए 
व्यक्तिगत समर्थन

•	 संशोधित पाठ्यपसु्तकें  : उदाहरण के लिए, बरखा सीरीज़, 
एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सप्लीमने्टरी ग्रेडड रीडर 
सीरीज़ 

•	 बोलने और संचार विकार वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक 
और संवर्धी संचार प्रणाली

•	 परीक्षा प्रणाली में संशोधन : अतिरिक्त समय, कंप्यूटर का 
उपयोग, लिखने वाले की व्यवस्था
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आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की सबसे प्रगतिशील विशषेता 
यएूनसीआरपीडी द्वारा प्रचारित  ‘यनूिवर्सल डिज़ाइन’ की 
अवधारणा ह ै। ‘यनूिवर्सल डिज़ाइन’ सभी लोगों द्वारा उपयोग 
करने योग्य उत्पादों और वातावरणों का डिज़ाइन ह ै जिसका 
उपयोग एक बड़ी सीमा तक अनकूुलन या विशषे डिज़ाइन 
की आवश्यकता के बिना किया जा सकता ह’ै (मसे, 1988) । 
स्कू लों में इसका उपयोग सीखने का लचीला वातावरण बनाने 
के लिए किया जा सकता ह ै जिसमें विविध शिक्षा प्रोफ़ाइल 
और ज़रूरतों वाले सभी शिक्षार्थी शामिल हैं । यदि शिक्षण-
अधिगम के एक जैसे तरीक़े  साजन और कक्षा के अन्य सभी 
विद्यार्थियों को सलुभ हों तो साजन सीखने के आनन्ददायक 
माहौल में बड़ा हो सकता ह ै। इसलिए प्रत्येक शिक्षक का यह 
दायित्व ह ै कि वे अपनी कक्षा में विविधता की प्रकृति को 
समझें । शिक्षक का आत्म-चिन्तन कक्षा को प्रोत्साहित और 
विकासशील बनाने में बहुत महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाता ह ै। 

यनूिवर्सल डिज़ाइन कक्षा हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण जो सभी 
शिक्षार्थियों को लाभ पहुचँा सकते हैं : 

•	 पहुचँ : रैंप, बैठने की व्यवस्था, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक 
किताबें

•	 भागीदारी : दृश्य कार्यक्रम, सचित्र शब्दावली, भागीदारों 
के साथ काम करना, परियोजना कार्य, कार्य अनभुव, 
आउटडोर खले, दृश्य और प्रदर्शन कला

•	 अभिव्यक्ति के तरीक़े  : लिखित, मौखिक प्रतिक्रियाए,ँ 
कला, नाटक, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण

आरटीई अधिनियम और आरपीडब्ल्यूडी 
अधिनियम एक साथ कैसे काम करते हैं?
यह अनभुाग दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से आरटीई 
अधिनियम और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के बीच के 
सम्बन्धों की जाँच करता ह ै। पहला, विकलांगता अधिकार 
समर्थकों के व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, जो सर्व शिक्षा 
अभियान (एसएसए) जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावित 
करने वाले परुाने कल्याणकारी दृष्टिकोण के बारे में सोचते हैं । 
दसूरा, कणिका की केस स्टडी (आगे दी गई ह)ै के माध्यम से, 
समावेशन के व्यावहारिक पहलओु ंको सचूीबद्ध करते हुए ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा : कल्याण में 
ऐतिहासिक मोरचाबन्दी
2001 में भी जब सभी के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार 
की गारंटी के लिए संविधान में संशोधन किया गया था तब 
विकलांग बच्चों की शिक्षा को राज्य कल्याण के विषय के 
रूप में माना गया था । कल्याण में इस तरह की प्रणालीगत 
मोरचाबन्दी के परिणामस्वरूप सभी के लिए शिक्षा अभियान, 

एसएसए जैसे प्रमखु कार्यक्रम के भीतर भी पथृक सेवाओ ंका 
संरक्षण हुआ ह ै। विकलांग अधिकार कार्यकर्ता चिन्तित हैं कि 
अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओ ंवाले बच्चों को स्कू ल 
में नामांकित तो किया जाता ह,ै लेकिन अन्ततः वे एसएसए के 
तहत  घर पर ही रखकर किए जाने वाले कार्यक्रमों में पहुचँ 
जाते हैं । यह आरटीई अधिनियम की भावना के ख़िलाफ़ ह ै। 

बेंचमार्क  अक्षमता और अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओ ं
वाले बच्चों (40 प्रतिशत विकलांगता के साथ) के लिए 
‘क्षमताओ ंका विकास‘ की अवधारणा के साथ भी यही होता 
ह ैजिन्हें अपने दनैिक कार्य करने के लिए भी बहुत सहायता 
की आवश्यकता होती ह ै। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता 
पछूते हैं कि क्या सामाजिक बाधाओ ं को नज़रअन्दाज़ 
किया जा रहा ह ै। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता मीनाक्षी 
बालासबु्रह्मण्यम कहती हैं, ‘लोगों की अशक्तता के बारे में 
हमारी अपनी जो समझ ह,ै उसके आधार पर हम उन्हें एक 
विशषे स्तर पर रखते हैं । इससे व्यक्ति की क्षमताओ ंके विकास 
को सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उन कारकों पर ध्यान 
केन्द्रित नहीं करते हैं जो किसी दिए गए वातावरण में व्यक्ति के 
विकास को प्रतिबन्धित करते हैं ।’ मीनाक्षी बालासबु्रह्मण्यम, 
इक्वल्स : सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ़ सोशल जस्टिस प्रोजेक्ट्स 
कोऑर्डिनेटर हैं ।

विकलांग जनों को पेशवेर चिकित्सकों द्वारा जो प्रमाण पत्र 
जारी किए जाते हैं वे स्कू लों में प्रवेश के लिए अप्रासगिक हैं 
: ज़ोर तो शकै्षिक आकलन पर होना चाहिए । विकलांगता 
संसाधन केन्द्र, विद्या सागर की उपनिदशेिका दीप्ति भाटिया के 
अनसुार, ‘प्रवेश के समय बच्चे का आकलन इसलिए किया 
जाना चाहिए ताकि बच्चे के लिए सही वातावरण तैयार किया 
जा सके न कि इसलिए कि वातावरण के लिए बच्चे को तैयार 
किया जाए ।’ वे कहती हैं कि परीक्षा प्रणाली भी विकसित 
होनी चाहिए । आरटीई बाल केन्द्रित और गतिविधि-आधारित 
पाठ्यक्रम के आधार पर सीखने की गणुवत्ता का उल्लेख करता 
ह,ै और आकलन की विधियों में भी बदलाव करना चाहिए ।

समग्र स्कू ल दृष्टिकोण
कणिका की कहानी यह बताती ह ैकि अत्यधिक सहायता की 
आवश्यकता वाले बेंचमार्क  विकलांग बच्चे के समावेशन में 
स्कू ल की क्या भमूिका हो सकती ह ै। कणिका का जन्म समय 
से पहले ही हो गया था और उसी समय से उसे सेरेब्रल पाल्सी 
से ग्रस्त बताया गया था । गहन शारीरिक और वाणी सम्बन्धी 
उपचार के बाद उसका विकास हुआ (दो साल की दरेी के 
साथ) । 6 साल की उम्र में उसे उसके पड़ोस के स्कू ल में कक्षा 
1 में भर्ती कराया गया था; वह अब कक्षा 3 में ह ै। इस स्कू ल के 
प्रगतिशील इतिहास के कारण पाठ्यचर्या के समायोजन जैसे 
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शिक्षण सहायक, कम पाठ्यक्रम, लेखन के लिए अतिरिक्त 
समय आदि कक्षा की दिनचर्या का हिस्सा हैं । कणिका कला, 
नतृ्य और नाटक जैसी गतिविधियों में अपने सभी सहपाठियों 
के साथ भाग लेती ह ैऔर उसे स्कू ल में एक सफल छात्रा के 
रूप में जाना जाता ह ै।

कणिका जैसी अत्यधिक सहायता की आवश्यकता वाले 
अधिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कू लों को 
चाहिए कि वे विविधता का समर्थन करने वाली एक सहयोगी 
संस्कृति  बनाए ँ। समावेशी स्कू ली शिक्षा को प्रोत्साहित करने 
के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं : 

•	 समावेशन के सचूकांक जैसे साधनों का उपयोग करके 
स्कू लों का आकलन करना

•	 विकलांगजनों के साथ बातचीत करने के लिए शिक्षकों, 
प्रशासनिक कर्मचारियों तथा स्कू ल समदुाय के लिए 
अवसरों का निर्माण करना 

•	 शिक्षकों, विशषे शिक्षकों और शिक्षण सहायकों के बीच 
सहयोग के लिए दिशानिर्देशों का निर्माण करना

•	 सहयोगपरू्ण टीमवर्क  को बढ़ावा दनेे वाले प्रशिक्षण 
कार्यक्रम विकसित करना

•	 सहायक प्रौद्योगिकी और संचार के लिए संसाधनों को 
आवंटित करना

•	 मखु्यधारा के स्कू लों की सहायता करने के लिए विकलांगता 
संसाधन केन्द्रों के साथ मिलकर कार्य करना

•	 स्कू ल के वातावरण की अभिगम्यता का परीक्षण करना

•	 विभदेित शिक्षण, सहकारी अधिगम, पाठ्यचर्या समायोजन 
में सेवा-परू्व और सेवाकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से 
शिक्षकों को प्रशिक्षित करना

•	 समावेशी कक्षा में सह-शिक्षण को प्रोत्साहित करना

•	 शिक्षकों को शिक्षण की सर्वोतम प्रथाओ ंपर चर्चा करने 
के लिए नियमित रूप से मिलने के लिए प्रोत्साहित करना

•	 पाठ्यचर्या और आकलन की तकनीकों को अनकूुलित 
करना । इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफ़ोलियो का प्रयोग करना

•	 विकलांगता वाले बच्चों के माता-पिता को शामिल करना

निष्कर्ष

सहयोग समावेशी शिक्षा की आधारशिला ह ै। यह एक 
प्रक्रिया ह ैऔर हस्तक्षेप की शृखंलाओ ंका अन्तिम उत्पाद 
नहीं ह ै। स्कू ल समदुाय के भीतर संवाद और आत्म-चिन्तन 
से क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में बेहतर समझ का विकास 
होगा । विकलांग बच्चों को स्कू ल के साथ जड़ुने की उतनी ही 
ज़रूरत होती ह ैजितनी और सभी बच्चों को । अभिवतृ्तियों पर 
अपर्याप्त आत्म-चिन्तन और शिक्षकों (सामान्य और विशषेज्ञ), 
माता-पिता, बच्चों और प्रशासकों जैसे हितधारकों के बीच 
सहयोग करने के अपर्याप्त अवसरों के कारण अन्तर्विरोध पैदा 
होते हैं । सहभागितापरू्ण जड़ुाव के माध्यम से सम्मानित संवाद 
जो संवेदी कर्मियों को विकसित करने में मदद करे, विभदेित 
शिक्षण रणनीतियाँ, वैकल्पिक संचार के तरीक़े , माता-पिता 
और समदुाय की सक्रिय भागीदारी तथा समावेशी शिक्षा की 
प्रगति के लिए प्रतिबद्ध प्रशासन महत्त्वपरू्ण ह ै।
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अनुराधा नायडू ने हाल ही में हांगकांग में ग़ैर-चीनी भाषी आबादी की सेवा करने वाले हांगकांग सरकार के कार्यक्रम द्वारा समर्थित एक प्रारम्भिक शिक्षा 
केन्द्र के तत्वावधान में, 0-6 आय ुवर्ग के विशषे ज़रूरतों वाले बच्चों के साथ प्रारम्भिक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में काम किया । उन्होंने 20 साल पहले 
विद्या सागर,चने्नई में एक विशषे शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वहाँ उनका परिचय अन्तःविषयक दृष्टिकोण से हुआ । इस पर चिन्तन 
करते हुए उनका कार्य और विकसित हुआ ह ै। वे निरन्तर प्रयास करती हैं कि अपने विद्यार्थियों के लिए सीखने की एक मज़ेदार प्रक्रिया में उपचार, शिक्षा 
और वैकल्पिक संचार को एक साथ मिला सकें  । उनसे anuradha.naidu@gmail.com पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल
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परिचय

शिक्षा के सार्वभौमिकरण और नीति पर सार्वजनिक रूप से 
जो चर्चाए ँहोती हैं वे मखु्य रूप से स्कू लों तक पहुचँ में सधुार 
और स्कू लों में बच्चों के टिके रहने तथा भागीदारी सनुिश्चित 
करने पर केन्द्रित रहती हैं । बच्चों का निशलु्क और अनिवार्य 
शिक्षा अधिनियम, 2009  (आरटीई अधिनियम) और सर्व 
शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रमखु कार्यक्रम मखु्य रूप से 
शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं जिसके तहत सरकारी/
पड़ोस के स्कू लों में प्रवेश और निर्धारित बनुियादी ढाँच ेऔर 
शिक्षकों वाले स्कू लों में प्रवेश के अधिकार की गारंटी दी 
गई ह ै। हालाँकि, आरटीई अधिनियम और एसएसए शिक्षा 
के भीतर अधिकारों पर कम ध्यान दतेे हैं । लेकिन स्कू लों के 
भीतर बच्चों के अधिकारों की सरुक्षा से सम्बन्धित प्रावधान 
और यह सनुिश्चित करना कि स्कू ल सरुक्षित स्थान बन जाए ँ– 
ये सारी बातें विभिन्न अन्य क़ाननूों, सरकारी अधिसचूनाओ,ं 
कार्यक्रमों और केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई 
योजनाओ ंमें पाई जा सकती हैं । इस लेख में इन प्रावधानों पर 
चर्चा की गई ह ैऔर वास्तव में जो कुछ हो रहा ह ैव उसके बारे 
में हम जो जानते हैं, उसे प्रस्तुत किया गया ह ै। 

प्रावधान और क्रियान्वयन

बच्चों से सम्बन्धित क़ाननू शारीरिक दण्ड, बच्चों के ख़िलाफ़ 
यौन अपराध और स्कू लों में क्रू रता को सम्बोधित करते हैं । 
नीति के क्षेत्र में दखेें तो मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए उल्लंघन 
या दरु्व्यवहार के मामलों के कारण परिपत्रों, दिशानिर्देशों और 
परामर्शों का निर्माण किया गया । उदाहरण के लिए 2010 में 

कोलकाता के एक प्रमखु स्कू ल में 13 वर्षीय लड़के ने अपने 
शिक्षक द्वारा पीटे जाने के बाद आत्महत्या कर ली ।1 तब राष्ट्रीय 
बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इसकी 
जाँच की और शारीरिक दण्ड पर दिशानिर्देश2 का निरूपण 
हुआ, जिसे मानव संसाधन विकास मतं्रालय (एमएचआरडी) 
द्वारा अपनाया गया ।3

शारीरिक दण्ड

बच्चों के लिए मफ़ु्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम, 2009 की धारा 17 (1) में कहा गया ह ै कि 
बच्चों को किसी भी तरह से शारीरिक दण्ड या मानसिक 
उत्पीड़न नहीं दिया जाना चाहिए, हालाँकि इन शब्दों में से 
कोई भी शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया ह ै। 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली शिक्षा नियमों के 
प्रावधानों, जिनके अन्तर्गत शारीरिक दण्ड की अनमुति दी 
गई, ने संविधान के अनचु्छेद 14 और 21 का उल्लंघन किया 
और उन्हें अस्वीकार किया ।4 उच्च न्यायालय ने आगे यह भी 
कहा कि ‘राज्य यह भी सनुिश्चित करे कि बच्चों को स्कू लों में 
शारीरिक दण्ड न दिया जाए और वे स्वतन्त्रता और गरिमापरू्ण 
माहौल में शिक्षा प्राप्त करें और भय से मकु्त रहें ।’

मानव संसाधन विकास मतं्रालय द्वारा आरटीई अधिनियम, 
2009  (एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों के आधार पर) की धारा 
35 (1) के तहत स्कू लों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के 
लिए दी गई सलाह, शारीरिक दण्ड की रोकथाम और निवारण 
तन्त्र पर मार्गदर्शन प्रदान करती ह ै।5 इसमें शारीरिक दण्ड के 
अन्तर्गत (अ) शारीरिक दण्ड, (ब) मानसिक उत्पीड़न और 

1‘‘ एनसीपीसीआर चाहता ह ै कि राज्य शारीरिक दण्ड पर दिशानिर्देशों का पालन करें’’  इकोनॉमिक टाइम्स, 17 जलुाई, 2010, https://economictimes.
indiatimes.com/news/ राजनीति-और-राष्ट्र / एनसीपीसीआर-चाहता ह ैकि-राज्य-स-ेशारीरिक दण्ड पर-दिशानिर्देशों का-पालन करें articleshow / 6178764.
cms
2 एनसीपीसीआर., स्कू लों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए दिशानिर्देश, http://www.ncpcr.gov.in/view_file.php?fid=108
3 आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 35 (1) के तहत स्कू लों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए एमएचआरडी,सलाहकार घोषणा । मानव संसाधन विकास 
मतं्रालय http://www.education.goa.gov.in/MHRD%20Advisory%20for%20Eliminating%20Corporal%20Punishment%20in%20
Schools.pdf पर उपलब्ध 
4 पेरेन्ट्स फोरम फॉर मीनिगफुल एजकेुशन V. यनूियन ऑफ इडंिया, AIR 2001 दिल्ली 212 
5http://www.education.goa.gov.in/MHRD%20Advisory%20for%20Eliminating%20Corporal%20Punishment%20in%20Schools.
pdf पर उपलब्ध   

एक सुरक्षित स्थान के रूप में स्कू ल :  
हमारी स्थिति
अर्चना मेहने्देले और स्वागता राहा

https://economictimes.indiatimes.com/news/
https://economictimes.indiatimes.com/news/
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(स) भदेभाव को शामिल किया गया ह ैऔर स्कू लों से यह 
अपेक्षा की गई ह ैकि उनके पास परेशान करने वाले (उदाहरण 
के लिए कक्षा में अन्य बच्चों को परेशान करना, झठू बोलना, 
चोरी करना इत्यादि) और ऐसे आक्रामक व्यवहार जिससे 
दसूरों को चोट या ज़ख़्म लगें (उदाहरण के लिए धमकाना, 
साथियों के प्रति आक्रामकता, चोरी करना, दसूरों के अधिकारों 
का उल्लंघन करना, तोड़-फोड़ करना आदि) से निपटने हते ु
शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्पष्ट आधिकारिक 
प्रक्रिया या प्रणाली (प्रोटोकॉल) होना आवश्यक ह ै।6 दी गई 
सलाह के अनसुार स्कू ल प्रबन्धन को इस प्रकार के नियमित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिनसे शिक्षकों 
को शिक्षा के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, शारीरिक 
दण्ड का उन्मूलन और बच्चों के साथ सकारात्मक जड़ुाव की 
जानकारी मिल सके ।

ऐसा होने पर भी एमएचआरडी या राज्य सरकारों द्वारा इस 
सलाह के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र 
स्थापित नहीं किया गया ह ै और स्कू लों के लिए भी यह 
आकँड़ा सरकार को दनेा अनिवार्य नहीं ह ै।

यौन उत्पीड़न
यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 
(प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफें सेस एक्ट 
यानी पॉक्सो अधिनियम) के तहत एक शकै्षिक संस्थान के 
प्रबन्धन या कर्मचारियों के द्वारा यौन कृत्य या यौन उत्पीड़न 
का आचरण एक गम्भीर अपराध ह ैजिसके लिए गम्भीर दण्ड 
का प्रावधान ह ै।7 पॉक्सो अधिनियम में यह प्रावधान ह ै कि 
यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न की सम्भावना या उसकी पक्की 
जानकारी रखता ह ैतो उसकी ज़िम्मेदारी बनती ह ैकि इसकी 
रिपोर्ट नजदीकी पलुिस थाने में द े।8 यौन अपराध की रिपोर्ट न 
करना दण्डनीय अपराध ह ै जिसके लिए छह महीने तक का 
कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों दिए जा सकते हैं ।9 यदि 
किसी संस्था का प्रभारी अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी द्वारा 

किए गए अपराध की रिपोर्ट नहीं करता तो उस व्यक्ति को एक 
वर्ष तक की अवधि का कारावास और जरु्माना हो सकता ह ै।10 

स्कू लों के भीतर अगर कोई यौन हिसंा होती ह ैऔर पलुिस 
में उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती तो स्कू लों के मखु्याध्यापकों 
और ट्रस्टी के ख़िलाफ़ यह प्रावधान लाग ूकिया गया ह ै। इस 
बात पर क़ाननूी विवाद ह ैकि रिपोर्ट करने में विफल होने पर 
किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कब मामला दर्ज किया जा सकता 
ह ै। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने, एक स्कू ल के मखु्याध्यापक 
के ख़िलाफ़ एक मामले में कहा कि बिना किसी सन्देह के 
प्राथमिक अपराध साबित होने के बाद ही रिपोर्ट न करने में 
विफलता के लिए किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ मकुदमा चलाया 
जाना चाहिए ।11 मगर इस तर्क  को बम्बई हाईकोर्ट ने उस 
मामले में ख़ारिज कर दिया जिसमें स्कू ल चलाने वाले ट्रस्ट 
के निदशेक ने पीड़ित और उसके रिश्तेदारों से कहा कि वे उस 
व्यक्ति के साथ यह मामला सलुझा लें जिसने कथित तौर पर 
पीड़ित के साथ बलात्कार किया था ।12 बम्बई हाईकोर्ट ने कहा 
कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या से 
पॉक्सो अधिनियम का यौन अपराधों से बच्चों को बचाने का 
जो उद्देश्य ह,ै वह नाकाम हो जाएगा । 

राज्य सरकारें अभी भी पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी 
क्रियान्वयन को लेकर संघर्षरत हैं । हालाँकि अधिनियम 
विशषे सरकारी अभियोजकों की बात करता ह ैलेकिन ऐसी 
कोई नियकु्ति नहीं की गई ह ै। नियमित अभियोजक और सत्र 
न्यायालय अन्य आपराधिक मामलों के साथ इन मामलों 
से भी निपट रह े हैं ।13 इन अदालतों का डिज़ाइन बच्चों के 
लिए मित्रवत नहीं ह ै या विकलांगजनों के लिए सलुभ नहीं 
ह ै। जाँच और परीक्षण के दौरान बच्चे की सहायता के लिए 
सहायक व्यक्तियों का पैनल सभी ज़िलों में उपलब्ध नहीं 
ह ै।14 पीड़ित और गवाह संरक्षण प्रणाली की अनपुस्थिति में 
बच्चों और उनके परिवारों को आरोपी के दबाव और धमकी 
का सामना करना पड़ता ह ैजिसके परिणामस्वरूप वे कोर्ट में 

6 आर.टी.ई.अधिनियम, 2009 की धारा 35 (1) के तहत स्कू लों में शारीरिक दण्ड को ख़त्म करने के लिए सलाहकार घोषणा, पैरा 7.1.13-14
7 पॉक्सो अधिनियम, धारा 5 (एफ) 7,9 (एफ) और 10 
8 पॉक्सो अधिनियम, धारा 19 (1)
9 पॉक्सो  अधिनियम, धारा 21 (1)
10 पॉक्सो  अधिनियम, धारा 21 (2)
11 कमल प्रसाद पाटडे V.छत्तीसगढ़ राज्य,रिट पेटिशन(Cr.)No.8 of 2016 
12 बालासाहबे @ सरू्यकांत यशवंतराव माने V. महाराष्ट्र राज्य, क्रिमिनल रिविज़न एप्लिकेशन न. 69 of 2017 22 मार्च 2017 को निर्णीत 
13 सोनिया परेरा और स्वागता राहा, स्ट्रक्चरल कम्प्लायन्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स विद द पॉक्सो एक्ट, 2012, CCL-NLSIU में अध्याय1. pp.1&10, पॉक्सो एक्ट 
का क्रियान्वयन, 2012 विशषे कोर्ट द्वारा : चनुौतियाँ और मदु्दे ; (2018) https://www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/posco2012spcourts.pdf पर उपलब्ध
14 सोनिया परेरा और स्वागता राहा,प्रोसीजरल कम्प्लायन्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स विद द पॉक्सो एक्ट, 2012, CCL-NLSIU में अध्याय 2ए pp.11-.29ए पॉक्सो 
एक्ट का क्रियान्वयन, 2012 विशषे कोर्ट द्वारा : चनुौतियाँ और मदु्दे  (2018)   https://www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/ posco2012spcourts.pdf  पर 
उपलब्ध
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अपने बयान वापस ले लेते हैं । मिसाल के तौर पर दिल्ली 
में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशषे अदालतों के 
कामकाज पर एक अध्ययन से पता चलता ह ैकि आठ मामलों 
में आरोपी एक शिक्षक था और छह मामलों में बच्चे पक्षद्रोही 
हो गए ।15 असम में इसी तरह के एक अध्ययन में कक्षा 2 
के दो विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि एक शिक्षक ने उनके 
गपु्तांगों को छुआ था । किन्तु अदालत में विद्यार्थियों ने कहा 
कि शिक्षक ने सभी बच्चों के प्रति स्नेह दिखाया था, यौन 
उत्पीड़न नहीं किया ।16 महाराष्ट्र में पॉक्सो विशषे अदालतों 
के 1330 निर्णयों के अध्ययन में 3% शिक्षक आरोपी पाए 
गए और इन मामलों में से 53% में पीड़ित बच्चे पक्षद्रोही हो 
गए ।17 जिन मामलों में आरोपी बच्चे पर अधिकार जताने की 
स्थिति में होते हैं, उनसे यह स्पष्ट होता ह ैकि स्कू ल के भीतर 
भी मज़बतू समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता ह ैताकि बच्चे 
और परिवारों को बिना किसी डर और जबरदस्ती या दबाव के 
सनुवाई में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जा सके ।  

क्रूरत ा

धारा 75, किशोर न्याय (बालकों की दखेरेख और संरक्षण) 
अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के अनसुार बच्चों 
की दखेरेख करने वाला या उन पर नियन्त्रण रखने वाला जो 
भी व्यक्ति अगर इस तरह से बच्चे पर हमला करेगा, उसका 
परित्याग करेगा, उसके साथ दरु्व्यवहार करेगा या जानबझूकर 
उपेक्षा करेगा जिससे बच्चे को अनावश्यक मानसिक या 
शारीरिक पीड़ा हो तो उसे अपराधी माना जाएगा । अगर 
अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता ह ैजो बच्चे की 
दखेभाल और सरुक्षा से सम्बन्धित किसी संस्था का कर्मचारी 
हो या खदु ऐसी संस्था चला रहा हो जैसे कि स्कू ल तो सज़ा 
और भी गम्भीर होती ह ै। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत 
शारीरिक दण्ड दनेे के लिए कोई सज़ा नहीं ह,ै लेकिन जेजे 
अधिनियम के तहत यह प्रावधान स्कू लों में शारीरिक दण्ड के 
मामलों में भी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अन्य प्रासंगिक 
प्रावधानों के साथ लाग ू किया जा सकता ह ै। वैसे शारीरिक 
दण्ड के अलावा बच्चों के ख़िलाफ़ किसी भी अपराध के 
सम्बन्ध में प्रावधानों को लाग ू करने में व्यावहारिक रूप से 
जिन चनुौतियों का सामना करना पड़ रहा ह ैवे इस प्रकार हैं कि 

क़ाननूी कार्यवाही बहुत लम्बी चलती ह ैऔर बच्चे तथा बच्चे 
के परिवार को इस आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया से 
लेकर जाने के लिए समर्थन का अभाव ह ै।

स्कू लों में बच्चों की सलामती और सरुक्षा पर सबसे व्यापक 
दिशानिर्देश, जिसमें रोकथाम तंत्र और निवारण प्रक्रियाए ँभी 
शामिल हैं, 2014 का एमएचआरडी डी.ओ.18 ह ैजिसमें कहा 
गया ह ै कि ‘राज्य सरकार द्वारा किसी स्कू ल को मान्यता/
अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दनेे के लिए या राज्य बोर्ड 
द्वारा किसी स्कू ल को संबद्धता दनेे के लिए एक शर्त यह होनी 
चाहिए कि उस स्कू ल का वातावरण निरापद और सरुक्षित 
एवं शारीरिक दण्ड और दरु्व्यवहार से मकु्त हो, साथ ही बच्चों 
की शारीरिक और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सरुक्षा सनुिश्चित 
करने के लिए वहाँ समचुित निवारक तंत्र भी हो ।’ स्कू ल की 
चहारदीवारी, आपत्तिजनक सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध 
लगाने, पहुचँ के लिए अच्छी सड़क, बसों का रंग, भवन सरुक्षा 
का परीक्षण, मौजदूा इमारतों की संरचनात्मक कमजोरियों को 
कम करने और हर स्कू ल में आपदा की तैयारी तथा प्रतिक्रिया 
योजना स्थापित करने, शिक्षकों और कर्मचारियों के परू्ववर्ती 
सत्यापन, शारीरिक सरुक्षा के अन्तर्गत बाल अधिकारों पर 
उनकी निरन्तर शिक्षा आदि पहलओु ं के बारे में डी.ओ. में 
काफ़ी विस्तारपरू्वक बताया गया ह ै। स्वास्थ्य और स्वच्छता 
के तहत दिए हुए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं – पेयजल, इसका 
भण्डारण और शदु्धिकरण, लड़कों और लड़कियों के लिए 
अलग और काम में आने लायक शौचालय, स्कू ल परिसर और 
बच्चों में सामान्य स्वच्छता की नियमित निगरानी, मध्याह्न 
भोजन के सरुक्षित और पौष्टिक तरीक़े  से खाना बनाने के लिए 
रसोइए और सहायकों का प्रशिक्षण, बीमारियों, कमियों और 
नशीली दवाओ ंके दरुुपयोग का पता लगाने के लिए शिक्षकों 
द्वारा निवारक प्रयास और सतर्कत ा । यौन दरु्व्यवहार के सम्बन्ध 
में दिशानिर्देशों का यह आदशे ह ै कि बच्चों को ‘अच्छे’ 
स्पर्श और ‘बरेु’ स्पर्श के बीच का अन्तर सिखाया जाए, उन्हें 
बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्कू ल प्रबन्धन 
समिति स्कू ल का ऐसा अनकूुल वातावरण बनाए जिसमें बच्चे 
अनचुित व्यवहार की शिकायत कर सकें  ।

कुछ राज्य सरकारों ने स्कू लों में बच्चों की सरुक्षा की रक्षा 

15 CCL-NLSIU दिल्ली में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशषे अदालतों के कार्य पर अध्ययन की रिपोर्ट, 29 जनवरी 2016, p.68 https: //www.nls 
ac.in/ccl/jjdocuments/specialcourtPOSCOAct2012.pdf पर उपलब्ध
16 CCL-NLSIU, असम में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशषे अदालतों के कार्य पर अध्ययन, 13 फरवरी 2017, p.51 https://www.nls.ac.in/ ccl/
jjdocuments/studyspecialcourtassamPOSCOAct2012.pdf  पर उपलब्ध
17 CCL-NLSIU, महाराष्ट्र में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत विशषे अदालतों के कार्य पर अध्ययन, 7 सितम्बर 2017, pp..67 69 pp..67, 69 https: // 
www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/POSCOMaharashtrasummary.pdf पर उपलब्ध
18 D-O- संख्या 10-11  @  2014-ईई.4 दिनांक 9 अक्टूबर 2014    
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के लिए विशिष्ट क़ाननू अपनाया ह ै। उदाहरण के लिए, मई 
2014 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कू लों में 
बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए 
थे ।19 यह सिद्धान्तों, भर्ती के लिए दिशानिर्देशों, प्रशिक्षण और 
क्षमता निर्माण, स्कू लों के भीतर बाल संरक्षण सरुक्षा उपाय 
जिसमें बाल संरक्षण नीति शामिल ह ैऔर शिकायत तंत्र को 
निर्दिष्ट करता ह ै। ये दिशानिर्देश उपचारात्मक हस्तक्षेप भी 
प्रदान करते हैं जैसे परामर्श सेवाए ँऔर साथ ही संस्थाओ ंके 
भीतर परामर्श केन्द्रों को स्थापित करने की सिफ़ारिश करते हैं । 
पर ये दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं । स्कू लों में बच्चों के यौन 
उत्पीड़न के मामलों की पषृ्ठभमूि में, 2016 में, कर्नाटक पलुिस 
(संशोधन) अधिनियम, 201620 को इसलिए पारित किया गया 
ताकि स्कू ल की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी और 
विनियमन करने के लिए पलुिस को सशक्त बनाया जा सके । 
धारा 31 (1), जो पलुिस आयकु्त और जिला मजिस्ट्रेट को 
सार्वजनिक स्थानों पर आदशे के संरक्षण के आदशे दनेे के 
लिए अधिकार दतेा ह,ै को क्लॉज (ज़ेडए) शामिल करने के 
लिए संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा उन्हें ‘बच्चों की 
निरापदता और सरुक्षा के विनियमन, नियंत्रण और निगरानी’ 
के आदशे दनेे का अधिकार दिया गया था । वैसे तो किसी 
भी केन्द्रीय क़ाननू में स्कू ल सरुक्षा का विशषे रूप से उल्लेख 
नहीं किया गया ह,ै लेकिन कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 
को 2017 में विद्यार्थियों की निरापदता व सरुक्षा के प्रावधानों 
और दण्ड अनजु्ञाओ ं को शामिल करने के लिए संशोधित 
किया गया था और ज़िला शिक्षा नियामक प्राधिकरण को यह 
अधिकार दिया गया कि अगर कोई संस्था उपर्युक्त प्रावधानों 
का उल्लंघन करे तो वह किसी सयुोग्य अधिकारी से संस्थाओ ं
की मान्यता या संबद्धता की वापसी के लिए सिफ़ारिश कर 
सकता ह ै। कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कर्नाटक के 
सरकारी मान्यता प्राप्त अगँ्रेज़ी माध्यमिक विद्यालयों के 
संयकु्त प्रबन्धन द्वारा उपर्युक्त संशोधन की संवैधानिकता को 
इस आधार पर चनुौती दी गई ह ै कि यह पॉक्सो अधिनियम 
और बाल अधिकार संरक्षण आयोग 200521 जैसे केन्द्रीय 
काननूों की अवहलेना करता ह ैऔर सपु्रीम कोर्ट के फैसले का 
उल्लंघन करते हुए ग़ैर सहायता प्राप्त निजी स्कू ल को अपने 
क्षेत्र के तहत लाता ह ै।22 इसलिए इन प्रावधानों की प्रयोज्यता 

पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ ह ैक्योंकि मामला उच्च न्यायालय के 
समक्ष लम्बित ह ै। पलुिस सरुक्षा को लाग ूकरने के लिए पलुिस 
को दिए गए अधिकार के बारे में भी सरोकार पेश किए गए 
हैं क्योंकि अधिकारियों की बहुतायत और उनके दिशानिर्देश 
स्कू लों को भ्रमित कर सकते हैं ।

स्कू ल सरुक्षा और क्रियान्वयन के प्रावधानों पर परू्वगामी चर्चा के 
आधार पर हम दखेते हैं कि विधायी ढाँचा केवल दण्डात्मक ह,ै 
जबकि नीति का समग्र ढाँचा रोकथाम के साथ-साथ उल्लंघन 
को रोकने की प्रणाली पर केन्द्रित ह ै। व्यवस्थित रूप से नीति 
के ढाँच ेके आकलन और उसका अनपुालन सनुिश्चित करने 
की निगरानी के लिए कोई तरीक़ा नहीं ह ै। साथ ही विभिन्न 
परिपत्रों और नीतियों के तहत अनिवार्य आवश्यकताओ ंके 
अनपुालन के परिणामों पर स्पष्टता की कमी भी ह ै।

मुद्दे

सबसे पहला मदु्दा तो यह ह ैकि इतने सारे नए क़ाननूों, नीतियों 
और दिशानिर्देशों को अपनाने के बावजदू अभी भी कई बातों 
को लेकर स्पष्टता की कमी ह ै। जैसे शिक्षकों, कर्मचारियों व 
प्रबन्धन के बीच किस तरह की साझा ‍ज़िम्मेदारी हो और कौन 
किस काम के लिए उत्तरदायी ह,ै जब बच्चे स्कू ल आते हैं या 
स्कू ल से लौटते हैं तो उस दौरान बच्चों की सरुक्षा के लिए कौन 
उत्तरदायी ह ै। और सबसे महत्त्वपरू्ण बात वे मलू आवश्यकताए ँ
हैं जिनकी व्यवस्था स्कू लों को करनी ह ैजैसे निवारक और 
सरुक्षात्मक उपाय, कर्मचारियों की पषृ्ठभमूि की जाँच, निरीक्षण 
के चनैल और रिपोर्टिंग और ऐसा करने में विफल होने पर 
उसके परिणाम । अब चूकँि इन्हें सलाह और दिशानिर्देशों 
के रूप में जारी किया जाता ह ैइसलिए स्कू ल इन्हें अनिवार्य 
नहीं मानते हैं और न ही उन्हें यह लगता ह ैकि इनका पालन 
नहीं होने पर उन्हें किसी तात्कालिक ख़तरे का सामना करना 
पड़ सकता ह ै। अधिकांश प्रावधानों में न केवल मानसिकता, 
दृष्टिकोण और स्कू लों की व्यवस्था करने को लेकर दृष्टिकोण में 
बदलाव लाने की ज़रूरत ह,ै बल्कि उनमें से कई ऐसे हैं जिनके 
लिए धन की आवश्यकता भी पड़ती ह ै। इसके अलावा क्या 
ये निर्देश किसी सरकारी स्कू ल या निजी स्कू ल, एक विशषे 
प्रशिक्षण केन्द्र या एक विशषे विद्यालय, आश्रमशाला या 
एक अन्तरराष्ट्रीय स्कू ल के हिसाब से बदलेंगे? दसूरे शब्दों 

19 http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/983d42804f4cf70fb7e3bf1e0288d2b8/DCPCR+guidelines+14052014pdf? 
MOD=AJPERES&lmod=301782569 पर उपलब्ध 
20 http://dpal.kar.nic.in/ao2016/22%20of%202016%20(E).pdf  पर उपलब्ध
21WP 33161/2017; स्कू ल्स चलैेंज एमेंडमेंट टु कर्नाटका एजकेुशन एक्ट, डेक्कन हरेल्ड, 26 जलुाई  2017,  https://www.deccanherald.com/
content/624719/schools-challenge-amendment-karnataka-education.html
22 एच सी नोटिस टु स्टेट ऑन एमेंडेड कर्नाटका एजकेुशन एक्ट, द हिन्दू, 25 जलुाई 2017,   http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/hc-
noticeto-state-on-amended-karnataka-education-act/article19360210.ece
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में न केवल इन मौलिक मदु्दों पर विचार नहीं किया गया ह,ै 
बल्कि यह तथ्य भी उपेक्षित ही रह गया ह ै कि जहाँ बच्चे 
अध्ययन करते हैं उन्हें विशषे रूप से अलग-अलग संस्थाओ ं
की परिस्थिति के अनरुूप बनाया जाना चाहिए ।

दसूरा, भले ही स्कू लों को सरकारी अधिसचूनाए ँ और 
दिशानिर्देश प्राप्त हों, फिर भी इन नीतिगत प्रावधानों के अस्तित्व 
के बारे में सामान्य रूप से माता-पिता और विशषे रूप से माता-
पिता-शिक्षक संघों तथा स्कू ल प्रबन्धन समितियों के बीच 
जागरूकता की कमी ह ै। नतीजतन, ये प्रमखु हितधारक स्कू ल 
को उत्तरदायी ठहराने और इन दिशानिर्देशों के अनपुालन की 
निगरानी करने में असमर्थ हैं ।

तीसरा, यह मानना महत्त्वपरू्ण होगा कि स्कू ल वे संस्थाए ँ हैं 
जहाँ पदानकु्रम, आज्ञाकारिता और मौनत्व के सम्मान को 
प्रमखुता दी जाती ह ैऔर इस रूप में वहाँ उपर्युक्त उल्लिखित 
प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक अत्यधिक विशषे व 
सकू्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता ह ै। विद्यालय के भीतर अगर 
बच्चे का यौन शोषण होता ह ैतो यह बात बाहर होने वाले 
इस तरह के अपराधों से अलग ह ै। जब बच्चे के साथ विश्वास 
और अधिकार की स्थिति वाले लोग ख़ुद अपराध करते हैं 
या जब स्कू ल में बच्चे उनकी दखेरेख में होते हैं और तब 
उनके साथ दरु्व्यवहार या हिसंा होती ह ैतो लोको पेरेंटिस नियम 
(किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा माता-पिता के कुछ कार्यों और 
ज़िम्मेदारियों को लेने की क़ाननूी ज़िम्मेदारी ।) के अनसुार 
उनका दायित्व और बढ़ जाता ह ै। हालाँकि स्कू लों की इसी 
पदानकु्रमिक सम्बन्ध और मौनत्व की संस्कृति  के कारण 
प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना मशु्किल हो 
जाता ह ै। महिला एवं बाल विकास मतं्रालय, भारत सरकार 
ने बाल शोषण पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 13 राज्यों 
(इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था) के पाँच श्रेणियों से सम्बन्धित 
12,447 बच्चों का साक्षात्कार किया गया । ये पाँच श्रेणियाँ 
थीं– पारिवारिक वातावरण में रहने वाले बच्चे, स्कू लों के 

बच्चे, संस्थाओ ंके बच्चे, काम करने वाले बच्चे और सड़क 
पर रहने वाले बच्चे । इस रिपोर्ट के अनसुार, 52.94% लड़कों 
और 47.06% लड़कियों ने माना कि उन्हें किसी-न-किसी 
तरह के यौन शोषण का सामना करना पड़ा था और स्कू ल 
जाने वाले आध ेबच्चों का यौन शोषण किया गया था लेकिन 
उनमें से अधिकतर ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी ।

यह रिपोर्ट भी हमें स्कू लों में होने वाले दरु्व्यवहार और हिसंा 
के बारे में बहुत अधिक नहीं बताती ह ै। तो सवाल उठता ह ै
कि आखिर हम स्कू लों के भीतर होने वाले दरु्व्यवहार और 
हिसंा के बारे में पर्याप्त रूप से क्यों नहीं जानते? इसीलिए हमें 
स्कू लों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और  दरु्व्यवहार व हिसंा 
दिखाने वाले चनैलों पर सवाल उठाना पड़ता ह ै। विद्यालयों 
में पदानकु्रम, आज्ञाकारिता और मौन रहने की संस्कृति  को 
दखेते हुए हम यह कैसे जानें कि स्कू ल के दौरान किसी बच्चे 
के ख़िलाफ़ कोई अपराध किया गया ह?ै जब हम हाल के दिनों 
में मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की समीक्षा करते हैं 
तो पाते हैं कि केवल वे मामले प्रकाश में आते हैं जिसके बारे 
में बच्चे ने माता-पिता या अन्य भरोसेमन्द वयस्कों को बताया 
ह ैया माता-पिता ने उनकी चोटों और/या व्यवहार में बदलाव 
दखेा ह ै।

अन्त में हम यह दखेते हैं कि स्कू लों के भीतर बच्चों की सरुक्षा 
के विषय पर क़ाननूी और नीतिगत ढाँच े धीरे-धीरे उभर रह े
हैं । स्कू लों के अनपुालन के प्रभावों के बारे में अधिक स्पष्टता 
होनी चाहिए और माता-पिता और एसएमसी के बीच अधिक 
जागरूकता की आवश्यकता ह ै।

भले ही निर्धारित मानदण्डों के अनपुालन को सनुिश्चित करने 
के लिए स्कू लों को सरकारी विनियमन की आवश्यकता हो, 
एसएमसी और माता-पिता को उत्प्रेरित करके स्कू लों में बच्चों 
की सरुक्षा सनुिश्चित करने में सक्रिय भमूिका निभाने के लिए 
मलू स्तर पर निगरानी करने की ज़रूरत ह ै।

अर्चना मेहेन्देले एक स्वतत्र शोधकर्ता हैं जो बाल अधिकार और शिक्षा अधिकार के क्षेत्र में काम कर रही हैं । इसके पहले वे टाटा इसं्टीट्यटू ऑफ़ 
सोशल साइसंेज और नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ़ इडंिया यनूिवर्सिटी के साथ कार्यरत थीं । उनसे mehendalearchana@gmail.com पर सम्पर्क  किया 
जा सकता ह ै।

स्वागता राहा बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वतत्र क़ाननूी शोधकर्ता हैं । उन्होंने वेस्ट बंगाल नेशनल यनूिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिडिकल 
साइसंेज से बीए एलएलबी (ऑनर्स) तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ाननू में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की । उनसे 
swagataraha@gmail.com पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल
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क्षकों की आवश्यकताओ ं की परू्ति के लिए 
राज्य में शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को क्रमिक 
रूप से स्थापित किया गया । प्राथमिक स्तर 

के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए थियोलॉजिकल कॉलेज के 
तहत, पहला शिक्षक-शिक्षा संस्थान चरेापूँजी के वेल्श मिशन 
द्वारा शरुू किया गया था । 1861 में सरकार ने चरेापूँजी नॉर्मल 
स्कू ल के प्रशिक्षण स्कू ल खण्ड को नाँगसॉलिया से शिलांग के 
साथ मिलाने और मखहर शिलांग में वेल्श मिशन हाई स्कू ल 
से सम्बद्ध करने का फैसला किया । 1946 तक प्रशिक्षण स्कू ल 
ने उसी इमारत में काम किया । स्वतत्रता के बाद 1947 में 
तत्कालीन भारत सरकार ने वेल्श मिशन से अनरुोध किया 
कि वे प्राथमिक स्कू ल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दें । बाद 
में प्रेस्बिटेरियन चर्च के प्रबन्धन के तहत इसे चरेा शिक्षक 
प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में जाना जाने लगा । 

बीटीसी की स्थापना से काफ़ी पहले 1906 में सरकार ने तरुा 
में 30 प्रशिक्षुओ ंकी क्षमता वाला गरुु ट्रेनिग स्कू ल (जीटीएस) 
शरुू किया था । यह गारो हिल्स में प्राथमिक शिक्षकों की 
प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओ ंको परूा करता था, किन्तु 
9 दशकों के अस्तित्व के बाद प्रशासनिक समस्या के चलते 
कुछ साल पहले यह बन्द हो गया ।

सेंट एडमंड्स कॉलेज, शिलांग से प्राप्त मौखिक जानकारी 
के अनसुार, 1934 में स्थापित सेंट एडमंड्स बीटी कॉलेज, 
शिलांग 1942 में बन्द कर दिया गया ।

जब महिलाओ ंके लिए बीटी कॉलेज की सख़्त ज़रूरत महससू 
की गई और इसके लिए अनरुोध किया गया तो 1937 में सेंट 
मरैीज़ बीटी कॉलेज की स्थापना की गई जो अब सेंट मरैीज़ 
कॉलेज ऑफ़ टीचर एजकेुशन कहलाता ह ै। 1938 में यह 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, फिर 1948 में गौहाटी 
विश्वविद्यालय से और उसके बाद 1973 में शिलांग के नॉर्थ-
ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ । 1998 तक इस 
कॉलेज में डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की मदद से अशंकालिक 
पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते थे । उत्तर-परू्वी राज्यों में 
महिलाओ ं के लिए यह पहला बीटी कॉलेज था जो पिछले 
60 वर्षों से माध्यमिक स्तर पर शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में महती 

सेवा प्रदान कर रहा ह ै। इसे बीएड के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक 
माना जाता ह ै। राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षण परिषद के मानदण्डों 
(एनसीटीई अधिनियम 1993 के तहत) के क्रियान्वयन के 
बाद से यह कॉलेज, एक परू्ण विकसित शिक्षक-शिक्षा कॉलेज 
के रूप में काम कर रहा ह ै जिसमें एक वर्षीय बीएड कोर्स 
चलाया जाता ह ैऔर इसे 100 छात्र-शिक्षकों को शिक्षा दनेे 
की अनमुति प्राप्त ह ै।

1940 में इगं्लैंड की एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता 
सशु्री मार्गरेट बर्र द्वारा महात्मा गाँधी द्वारा प्रचारित बेसिक 
शिक्षा या बनुियादी तालीम के तहत पहली बार बेसिक ट्रेनिग 
सर्टिफिकेट (बीटीसी) की स्थापना की गई । इसके बाद में 
बीटीसी की स्थापना पश्चिम गारो हिल्स ज़िले के रोंगखों में 
1955 में, 1967 में जेंटिया हिल्स ज़िले के थैडलास्के न में और 
1974 में परू्वी गारो हिल्स के रेसबेलपारा में हुई ।

पोस्ट-ग्रेजएुट ट्रेनिग कॉलेज, शिलांग, अब कॉलेज ऑफ टीचर 
एजकेुशन (पीजीटी), शिलांग की स्थापना 1964 में माध्यमिक 
विद्यालयों में पढ़ाने वाले स्नातक शिक्षकों को डिग्री स्तर का 
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी । प्रारम्भ में यहाँ 
शिक्षकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओ ंको परूा करने 
के लिए एक वर्ष की अवधि का परू्णकालिक और अशंकालिक 
पाठ्यक्रम आयोजित किया गया । दोनों कार्यक्रमों में कॉलेज 
की प्रवेश क्षमता करीब 300 विद्यार्थी प्रति वर्ष थी । राष्ट्रीय 
शिक्षक-शिक्षण परिषद के मानदण्डों (एनसीटीई अधिनियम 
1993 के तहत) के क्रियान्वयन के बाद से यह कॉलेज अब 
परू्ण विकसित शिक्षक-शिक्षा कॉलेज के रूप में काम कर रहा 
ह ैऔर एक वर्ष का बीएड कार्यक्रम चला रहा ह ैजिसे 100 
छात्र-शिक्षकों को शिक्षा दनेे की स्वीकृति प्राप्त ह ै। 

सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सरकार 
द्वारा माध्यमिक या उच्च-प्राथमिक स्तर के लिए दो नॉर्मल 
प्रशिक्षण स्कू ल स्थापित किए गए – एक चरेापूँजी, ईस्ट खासी 
हिल्स में और दसूरा तरुा, वेस्ट गारो हिल्स में ।

कियांग नांगबाह बीटी कॉलेज की स्थापना वर्ष 1981 में 
जोवई में की गई ताकि ज़िले के माध्यमिक स्तर के शिक्षकों 
को प्रशिक्षित किया जा सके । परन्तु एनसीटीई मानदण्डों की 

मेघालय में शिक्षक-शिक्षा का विकास 
बाशान डी.एम. डींगडोह

शि



अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            47

शरुुआत के बाद मानदण्डों का अनपुालन न कर पाने के कारण 
कॉलेज बन्द हो गया ।

राज्य के गारो हिल्स के तीन ज़िलों के शिक्षकों की माध्यमिक 
स्तर की ज़रूरतों को परूा करने के लिए 1993 में वेस्ट गारो 
हिल्स में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ टीचर एजकेुशन, तरुा की 
स्थापना हुई । वर्तमान में यह कॉलेज एक वर्ष का बीएड 
कार्यक्रम चला रहा ह ै जिसमें 100 छात्र-शिक्षकों को शिक्षा 
दनेे की अनमुति प्राप्त ह ै। 

डॉन बोस्को इसं्टीट्यशून का डॉन बोस्को कॉलेज ऑफ़ टीचर 
एजकेुशन, तरुा 2005 में स्थापित किया गया जहाँ एनसीटीई 
से मान्यता और अनमुति के साथ एक वर्ष का बीएड कार्यक्रम 
शरुू हुआ और यहाँ वर्ष में 100 छात्र-शिक्षकों को प्रवेश दिया 
जाता ह ै।

इसके अलावा यहाँ निजी ग़ैर-सरकारी प्राथमिक शिक्षक-
शिक्षा संस्थान भी थे जैसे सेंट मरैीज़ मज़ैारेलो, जेंटिया 
हिल्स, जो 1962 में शरुू हुआ और 1977 में लमु जिंगशाई 
प्रशिक्षण केन्द्र, मारबिश,ु ईस्ट खासी हिल्स शरुू हुआ । इन 

संस्थानों ने राज्य में प्राथमिक स्कू लों के शिक्षकों की प्रशिक्षण 
आवश्यकताओ ंको परूा करने के लिए कार्य किया । लेकिन 
एनसीटीई मानदण्डों के क्रियान्वयन के बाद इन दो संस्थानों 
ने क्रमशः 1996 और 2000 में काम करना बन्द कर दिया 
क्योंकि एनसीटीई ने इन्हें मान्यता नहीं दी ।

2000 में एनपीई (1986) द्वारा संकल्पित ज़िला शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) को शरुुआत में राज्य के तीन ज़िलों 
में स्थापित किया गया था । यह थैडलास्के न, जेंटिया हिल्स, 
चरेापूँजी, ईस्ट खासी हिल्स और रेसबेलपारा, ईस्ट गारो हिल्स 
में स्थित हैं । बाद में अन्य चार डाइट भी स्थापित किए गए 
जो अकादमिक वर्ष 2005-06 से काम करने लगे हैं और ये 
वेस्ट खासी हिल्स ज़िलों में सैडेन, री-भोई, बाघमारा, दक्षिण 
गारो हिल्स, तरुा, वेस्ट गारो हिल्स और नोंगस्टोइन में स्थित 
हैं । डाइट का मखु्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों 
को सेवा-परू्व और सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम प्रदान 
करना और वयस्क और ग़ैर-औपचारिक कर्मियों को वयस्क 
और ग़ैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के उचित संचालन के 
लिए प्रशिक्षित करना था ।

डॉ. बाशान डी.एम. डींगडोह DERT, शिलांग के वरिष्ठ संकाय सदस्य हैं । उन्हें शिक्षक-शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का 15 
से भी अधिक वर्षों का अनभुव ह ै। इस दौरान वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित शिक्षक-शिक्षा, शोध गतिविधियों, शिक्षकों व अध्यापक-शिक्षकों के सेवाकालीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शकै्षिक प्रौद्योगिकी, योजना और प्रशासन जैसी योजनाओ ंमें कार्य करते रह ेहैं । वर्तमान में वे राज्य के कुछ स्कू लों की केस स्टडीज़ 
एवं स्कू ल सधुार योजना की अवधारणा के माध्यम से राज्य में कमज़ोर शकै्षिक प्रदर्शन वाले स्कू लों को कैसे सधुारा जा सकता ह,ै इस पर काम कर रह े
हैं । उनसे bashandesmond@gmail.com पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 

mailto:bashandesmond@gmail.com
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परिचय
मैं दनुिया के कई हिस्सों में विकलांगता के क्षेत्र में पेशवेर तौर 
पर काम करती रही हू ँ। मरेी सबसे बड़ी चनुौती यह रही ह ैकि 
मैं हमशेा अपनी इस समझ और स्वीकार्यता के स्तर पर सवाल 
उठाती रहती हू ँकि एक विकलांग व्यक्ति का जीवन कैसा होता 
होगा । उस माँ को कैसा लगता होगा जिसने एक स्वस्थ बच्चे 
की आशा की होगी, लेकिन उसके विपरीत वह एक विकलांग 
बच्चे को जन्म दतेी ह,ै ये ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई समझ नहीं 
सकता । जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई और ‘ज्ञान और विशषेज्ञता’ 
प्राप्त करने के मरेे ‘अनभुवों’ में वदृ्धि हुई ह,ै  मैं इस बारे में और 
अधिक जागरूक और आश्वस्त होती जा रही हू ँकि मैं वाकई 
कितना कम जानती हू,ँ  कितनी जल्दी मरेे अन्दर का पेशवेर 
यह निष्कर्ष निकाल लेता ह ैअच्छे और बरेु अभ्यास क्या हैं,  
हम कितनी आसानी से श्रेष्ठता की भावनाओ ंका शिकार हो 
जाते हैं क्योंकि हमें लगता ह ैकि हमारे पास बहुत सारे जवाब 
हैं ।

इस दर्शन और विचारधारा ने मरेे कार्यों और वाणी नामक 
संस्था में हमारे कार्य करने के दृष्टिकोण को प्रभावित किया ह ै। 
जब हम श्रवण-बाधित बच्चे, माता-पिता, एक ग़ैर-सरकारी 
संगठन, या सरकार के साथ साझदेारी पर विचार करते हैं तो 
हम यह मानते हैं कि यह रिश्ता बनाने से पहले जो बात बहुत 
ज़रूरी ह ैवह यह ह ैकि हमें सबकी बात सनुनी चाहिए, आपसी 

केवल बहादरुों में साहस ह ैधसूर के बारे में सोचने का-
आसानी से न समझाई जा सकने वाली बातों के बारे में 
सोचने का,
अक्सर ग़लतियों को उपजाने वाली बातों के बारे में 
सोचने का,
उन चीज़ों के बारे में सोचने का जिनके कारण को समझा 
नहीं जा सकता
उन चीज़ों के बारे में सोचने का जिन्हें हमें स्वीकार करके 
उनके साथ रहना चाहिए 
और इसलिए केवल बहादरुों में बिना नज़रें चरुाए अन्तर 
को दखेने की हिम्मत ह ै। 

- रिचर्ड एच. हगंरफोर्ड

विश्वास का निर्माण करना चाहिए और दसूरों के दृष्टिकोण को 
समझना चाहिए । मैं गर्व के साथ कह सकती हू ँकि इन्हीं बातों 
ने हमारे अधिकांश कार्यों को सफल और स्थायी बनाया ह ै। 
तभी ये कार्य परूी तरह से आवश्यकताओ ंपर आधारित हो 
पाते हैं ।

आप शायद पछू सकते हैं कि इसका असम में सरकार के 
साथ साझदेारी में केस स्टडी करने के साथ क्या सम्बन्ध ह ै। 
तो जवाब यह ह ै कि सम्मान और दसूरों की बात सनुने के 
सचते दृष्टिकोण के कारण ही असम सरकार के साथ हमारी 
साझदेारी सफल हुई ह ै। कई सालों से मिलकर काम करने के 
बाद, विभाग हमारे कार्यों के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि वे अब 
हमारे साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रह ेहैं जिसके 
अन्तर्गत हम केवल कुछ आवश्यक तकनीकी इनपटु देंगे और 
वे खदु इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे ।

पषृ्ठभूमि
बधिर बच्चों के लिए फ़ाउंडेशन वाणी की स्थापना 2005 में 
हुई थी और यह भारत का पहला राष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठन ह ै
जो केवल बचपन की बधिरता के मदु्दों पर ध्यान केन्द्रित करता 
ह ै। वाणी ऐसी समग्र सेवाए ँप्रदान करता ह ैजो श्रवण-बाधित 
बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक, संचार, भाषा विकास और 
शकै्षिक आवश्यकताओ ंको सम्बोधित करता ह ै। यह परिवारों 
को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता ह ैकि वे अपने श्रवण-
बाधित बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें समझने का 
प्रयास करें । उनकी सभी ज़रूरतों का समर्थन करने में सक्रिय 
भमूिका निभाए,ँ जिसमें सरकारों और सेवा प्रदाताओ ंसे उनके 
अधिकारों की वकालत करना भी शामिल ह ै। 

नवम्बर 2002 में बाल-बधिरता के मदु्दों पर किए गए व्यवहार्यता 
अध्ययन की सिफ़ारिशों के कारण वाणी की उत्पत्ति हुई । 
राष्ट्रीय स्तर का यह अध्ययन परूी तरह से सहभागी तरीक़े  से 
आयोजित किया गया था । शोधकर्ताओ ंने दशे भर के श्रवण-
बाधित बच्चों के परिवारों, बच्चों, सरकार और ग़ैर-सरकारी 
एजेंसियों के पेशवेरों के साथ मलुाकात की । पिछले 10 वर्षों 
में हुए अध्ययन के निष्कर्ष और हमारे काम से पता चलता ह ै
कि जो लोग श्रवण-बाध्यता के साथ जड़ेु हुए हैं जैसे कि माता-
पिता और वयस्क तथा श्रवण-बाधित यवुा, वे सभी यही कहत 
हैं कि न सनु पाने के इस परेू मदु्दे के बारे में जागरूकता और 

सरकार के साथ साझेदारी : श्रवण-बाधित बच्चों 
के लिए विशेष शिक्षा के स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त 
करना : असम से एक केस स्टडी
बृन्दा कृष्णा
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समझ बनाने की आवश्यकता ह ै। बधिरता का क्या अर्थ ह,ै 
यह कैसे होती ह,ै जल्द ही इस पर ध्यान दनेा क्यों आवश्यक 
ह,ै सम्प्रेषण की समस्याए ँआदि आदि । इसके अलावा ऐसे 
माता-पिता की संख्या भी कम ह ैजो अपने बच्चों के पक्ष में 
जनमत तैयार करने में पर्याप्त सक्षम हों; फिर समर्थन समहूों 
की कमी, इस विषय के बारे में जानकारी की कमी तथा ऐसे 
लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों की कमी जैसी कई बातें हैं । 
इसलिए यह समझना आवश्यक ह ै कि ये सारी बातें श्रवण-
बाधित लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं जिसकी वजह से वे 
अपने जीवन की कमान ख़ुद नहीं सम्हाल पाते ।

भारत में शिशओु ं में पाई जाने वाली बधिरता के आकँड़े 
चौंकाने वाले हैं । दशे में हर 1000 जीवित बच्चों में से 5.6-10 
को जन्मजात बधिरता प्रभावित करती ह ै (भारत का राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य पोर्टल) । इसमें उन बच्चों की संख्या शामिल नहीं ह ै
जो प्रसव के बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता के कारणों से बधिर 
हो जाते हैं । श्रवण-बाध्यता के साथ पैदा हुए बच्चे अपने 
आस-पास की दनुिया का बोध कर पाने या स्वयं को व्यक्त 
करने में असमर्थ होते हैं । वे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ 
बातें नहीं कर सकते, अपने आस-पास के लोगों को समझ नहीं 
सकते और अपने शिक्षकों से सीख नहीं सकते हैं । वे परूी तरह 
से अलग-थलग रहत हैं और हमारी शोरगलु से भरी दनुिया में 
ख़ामोशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं ।

वाणी श्रवण-बाधित बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में 
भाषा और सम्प्रेषण लाने की दिशा में काम करती ह ैऔर साथ 
ही उनके सामाजिक और भावनात्मक कल्याण के मदु्दों को भी 
सम्बोधित  करती ह ै।

वाणी में सनुने में कठिनाई का अनभुव करने वाले बच्चों को 
बोलना सिखाया जाता ह ै। उनके परिवारों को उन्हें समझने 
और उनकी सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओ ंको 
परूा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता ह ै। कोई भी दो बच्चे 
समान नहीं होते । इसलिए वार्षिक और तिमाही लक्ष्यों के साथ 
उस विशिष्ट बच्चे के सम्प्रेषण, सामाजिक, भावनात्मक और 
बौद्धिक क्षमताओ ंके आधार पर एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना 
(आईईपी) तैयार की जाती ह ै। हर बच्चे के लिए बधिरों के एक 

पेशवेर शिक्षक (टीओडी) होते हैं । टीओडी सप्ताह में एक बार 
बच्चे और उसके माता-पिता से एक घण्टे के लिए मिलते हैं । 
माता-पिता की उपस्थिति शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य ह,ै 
ताकि काम आगे बढ़ाया जा सके और घर पर अभ्यास कराया 
जा सके ।

सप्ताह के बाकी दिनों में बच्चे को सामान्य स्कू ल जाने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता ह ैताकि वह मखु्यधारा का हिस्सा 
बना रह ेऔर अन्य बच्चों के साथ मिल-जलु सके । सामान्य 
विद्यालय के शिक्षकों को अपनी कक्षा में श्रवण-बाधित बच्चे 
को सम्हालने और बेहतर बनाने के तरीक़ों के बारे में कौशल-
प्रशिक्षण दिया जाता ह ै। 

साझेदारी में काम करना
इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास ह ैकि वास्तविक परिवर्तन और 
प्रभाव केवल तभी सम्भव ह ै जब हम अपने कार्यक्रमों को 
सरकार की मौजदूा योजनाओ ं और स्कीमों के साथ जोड़ें । 
फिर चाह ेवह केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार । उनके पास 
साधन और पहुचँ ह ै। इसलिए अगर हम स्थायी और दरूगामी 
बदलाव चाहत हैं तो सरकार के साथ साझदेारी में काम करना 
ही संगत तरीक़ा ह ै।

अक्टूबर 2007 से वाणी असम में सक्रिय रूप से काम कर 
रही ह ै। अपने काम के पिछले दस वर्षों में हमने यह महससू 
किया कि श्रवण-बाधित बच्चों के जीवन में उनके माता-पिता 
की पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए और साथ ही श्रवण-बाधित 
शिशओु ंऔर छोटे बच्चों की पहचान और प्रारम्भिक हस्तक्षेप 
जल्दी ही करना चाहिए ।

जो बच्चे जन्म से ही सनुने में असमर्थ हैं या जिन्हें कम सनुाई 
दतेा ह,ै उनकी पहचान जितनी जल्दी हो सके, उतना बेहतर । 
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इससे यह बात सनुिश्चित हो सकेगी कि उनके परिवारों को इस 
समस्या से सम्बन्धित ज्ञान, समझ और संसाधनों की जानकारी 
ह ैया नहीं जिनकी मदद से उनके बच्चे मौखिक और/या दृश्य 
प्रतीक भाषा अपना सकें  तथा अपनी आय ुके उपयकु्त संचार, 
संज्ञानात्मक, अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक 
विकास कर सकें  । जो बच्चा सनु सकता ह ैवह अपने आस-
पास की बातचीत और भाषा को सनुता ह ैतथा उसका उपयोग 
करके संचार के कौशलों को अपनाता ह ै। किन्तु श्रवण-
बाधित बच्चे के लिए यह सम्भव नहीं ह ै। चूकँि वह सनु नहीं 
सकता अतः वह भाषा सीख ही नहीं पाता और उसके पास 
भाषा सीखने का कोई तरीक़ा नहीं होता । बहुत छोटे श्रवण-
बाधित बच्चे के वास्तविक संचार व शकै्षिक आवश्यकताओ ं
और घर पर या प्रारम्भिक प्री-स्कू ल कार्यक्रम में उनके लिए 
उपलब्ध सीखने के अवसरों के बीच काफ़ी अन्तर ह ै। इसलिए 
शरुुआती हस्तक्षेप कार्यक्रमों की बेहद ज़रूरत ह ैक्योंकि इससे 
बच्चे के जन्म से ही उचित शिक्षा व समझ, प्री-स्कू ल कौशल 
व भावनात्मक बन्धन प्रदान किए जा सकें गे जिससे भविष्य में 
एक ससु्थिर वदृ्धि सनुिश्चित हो सकेगी ।

हमने महससू किया कि अगर हमें पहले से ही मौजदूा कार्यक्रमों 
के साथ जड़ुना ह ैतो इसके लिए पहला क़दम यह होगा कि 
उपयकु्त सरकारी विभागों में हमारे काम की प्रकृति के बारे 
में सकारात्मक व सद्भावपरू्ण तरीक़े  से जागरूकता पैदा की 
जाए और उनका विश्वास प्राप्त करके उनके साथ सकारात्मक 
सम्बन्ध बनाए जाए ँ।

असम रणनीति

चूकँि वाणी श्रवण-बाधित बच्चों को शिक्षित करने का काम 
करती ह,ै इसलिए हमने 2007 में असम में एसएसए (शिक्षा 
विभाग) से बात की ।

•	 धीरे-धीरे, कई बार और बार-बार बातचीत करने के 
बाद एसएसए के कार्यकर्ताओ ं ने बचपन में बधिरता की 
जटिलताओ ं को समझना शरुू कर दिया । उदाहरण के 
लिए वाणी द्वारा आयोजित एक सेमिनार में एसएसए के 
निदशेक ने पहली बार महससू किया कि बिना इयर मोल्ड 
के हियरिंग एड का प्रयोग करने से किसी बच्चे को कोई 
लाभ नहीं पहुचँ सकता ।

•	 जब अधिकारी आश्वस्त हो गए तो वाणी ने एसएसए के 
स्वयंसेवकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दनेा शरुू किया 
और 2010 में यह संस्था एसएसए के लिए श्रवण-बाधा 
से सम्बन्धित सभी मदु्दों के लिए राज्य संसाधन संगठन बन 
गई । हमें जल्द ही एहसास हुआ कि एसएसए के माध्यम 
से हमारी सेवाए ँ0 से 6 वर्ष के बच्चों तक नहीं पहुचँ पाई ं।

•	 अगला क़दम था आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास 
सेवा) विभाग-सामाजिक कल्याण विभाग से सम्पर्क  
करना । इस बार यह काम आसान रहा क्योंकि हम पहले 
ही शिक्षा विभाग से जड़ु चकेु थे । इस बीच हमने श्रवण-
बाधित बच्चों की स्थिति के बारे एक राज्य-व्यापी अध्ययन 
किया, जिसमें विशषे रूप से असम पर ध्यान दिया गया । 
असम में बधिर बच्चों की स्थिति नामक सेमिनार के बाद 
हमें सफलता मिली । इसमें इस अध्ययन के परिणाम साझा 
किए गए थे तथा जिसमें सामाजिक कल्याण विभाग को 
सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया 
और 2011 में यह निर्णय लिया गया कि वाणी के साथ 
कार्य को आगे बढ़ाया जाए ।

•	 2012 में वाणी को सामाजिक कल्याण विभाग, असम 
की राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का सदस्य मान 
लिया गया ।

•	 इसके बाद निरन्तर नेटवर्किं ग के साथ और अन्ततः निर्णय 
को मजंरूी दनेे के लिए सरकार को आश्वस्त करने के बाद 
2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

‘वाणी का कार्य एक प्रोत्साहक ह ै। इस परियोजना में श्रवण-
बाधित बच्चों की पहचान सबसे महत्त्वपरू्ण ह ै और यह 
महत्त्वपरू्ण ह ै कि एडब्लूडब्ल्यू को पता चले कि इसे कैसे 
किया जाए । सभी एडब्लूडब्ल्यू को इस प्रकार की पहचान 
करने में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता ह ै ताकि और 
अधिक प्रामाणिक डेटा संग्रह में मदद मिले’ (अनिल फुकन, 
एमआईएस प्रभारी, सामाजिक कल्याण विभाग)

•	 श्रवण-बाधा को लेकर जो नकारात्मक भाव थे, वे दरू 
होने लगे थे । अब और अधिक लोग संकेत भाषा (साइन 
लैंग्वेज) का उपयोग करना सीखना चाहत थे ।

शरुू में हमने तीन ज़िलों में एक पायलट अध्ययन करने का 
फैसला किया । इस परियोजना का उद्देश्य तीन साल की अवधि 
में कामरूप, नलबारी और नागाँव ज़िलों के ब्लॉक में 26 
उपग्रह केन्द्र स्थापित करना और गवुाहाटी में एक राज्य नोडल 
संसाधन केन्द्र को मज़बतू करना था जो असम के भीतर बचपन 
में श्रवण हानि से सम्बन्धित समस्याओ ंको सम्बोधित करने में 
सभी प्रकार की सेवाए,ँ सचूना, संसाधन और विशषेज्ञता प्रदान 
करेगा । चूकँि भाषा एक बड़ी समस्या ह,ै इसलिए हमारी सभी 
शिक्षण-अधिगम सामग्री स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई गई 
थी ।

राज्य नोडल ससंाधन केन्द्र
•	 संचार, भाषा और साक्षरता कौशल विकसित करने और 

इसके प्रभाव को मापने के लिए छोटे (6-0 वर्ष) श्रवण-
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बाधित बच्चों के विकास के लिए शरुुआती हस्तक्षेप 
सेवाए ँप्रदान करने वाले एक आदर्श सर्वोत्तम अभ्यास के 
निरूपण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा ।

•	 एक ऐसा शोध केन्द्र बनेगा जो ग्रामीण समदुायों और ऐसे 
समदुायों के लिए उचित अभिनव शिक्षण तकनीकों और 
सामग्री को विकसित करने के लिए शोध करेगा जिन तक 
ये चीज़ें पहुचँ नहीं पातीं ।

•	 माता-पिता के लिए मित्रतापरू्ण केन्द्र होगा जो बाल श्रवण-
बाधित बच्चों के माता-पिता या दखेभाल करने वालों 
को आवश्यकतानसुार समर्थन दगेा । जैसे परामर्श और 
मार्गदर्शन सम्बन्धी सेवाए ँ दनेा और कौशल प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

•	 उम्र में कुछ बड़े श्रवण-बाधित बच्चों को शकै्षिक सहायता 
प्रदान करेगा ताकि उन्हें मखु्यधारा की उचित कक्षाओ ं
और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे शिक्षा के वैकल्पिक 
तरीक़ों तक पहुचँने में सक्षम बनाया जा सके ।

पहले और दसूरे वर्ष में हमने श्रवण-बाधित बच्चों को 
पहचानने और ब्लॉक सदन केन्द्रों में केन्द्र-आधारित सेवाओ ं
की शरुुआत करने पर ध्यान दिया । ब्लॉक सदन केन्द्र वास्तव 
में आगँनवाड़ी केन्द्र थे जो पहले से ही अस्तित्व में थे । हमने 
उनके भवनों का उपयोग किया और अपने शिक्षण को उन 
गतिविधियों के साथ जोड़ा जो पहले से ही चल रही थीं । ये 
केन्द्र लोकप्रिय होने लगे क्योंकि सदन केन्द्र में आने वाले 
सभी बच्चे लाभान्वित हो रह े थे । इसका कारण यह था कि 
आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ ंको प्रशिक्षण मिला था । वे शरुुआती 
पहचान करने में व प्रारम्भिक प्रोत्साहन दनेे में कुशलता प्राप्त 
कर चकेु थे और शिक्षकों जितने ही सक्षम बन गए थे । छब्बीस 
केन्द्र ज़रूरी साधनों से लैस थे और कार्य करने लगे थे तथा 
अधिकांश आगँनवाड़ी कार्यकर्ता इन केन्द्रों के प्रभारी थे जो 
बच्चों के माता-पिता के साथ होने वाले सत्रों के दौरान वाणी 
टीम की सहायता करते थे । तीसरे वर्ष में माता-पिता और 
आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ ंमें से लीडरों को चनुने का काम शरुू 
हुआ जो ब्लॉक के भावी संसाधक होंगे ।

प्रशिक्षण कार्यशालाओ ं में भाग लेने से पहले आगँनवाड़ी 
कार्यकर्ताओ ंमें से 2 प्रतिशत कार्यकर्ताओ ंको इस बारे में 20 
प्रतिशत से भी कम ज्ञान था । कार्यशालाओ ंमें भाग लेने के 
बाद 75 प्रतिशत प्रतिभागियों का श्रवण-बाधा से सम्बन्धित 
ज्ञान 70 प्रतिशत से अधिक हो गया ।

जहाँ तक माता-पिता की बात ह ैतो पहले 10 प्रतिशत माता-
पिता का बधिरता और संचार कौशल के बारे में ज्ञान 20 
प्रतिशत से भी कम था । कार्यशालाओ ंमें भाग लेने के बाद 
श्रवण-बाधा और संचार कौशल के बारे में 85 प्रतिशत माता-

पिता के ज्ञान के स्तर में 70 प्रतिशत से अधिक की वदृ्धि हुई ।

एडब्ल्यूसी के दौरे से पता चला कि माता-पिता इन गतिविधियों 
में भाग लेने लग गए थे । वे केन्द्रों में नियमित रूप से आने में 
भी दिलचस्पी दिखाने लगे थे । उनका मानना था कि इस प्रकार 
के शिक्षण से माता-पिता और बच्चे के बीच संचार में सधुार 
हुआ था । सभी माताओ ंने दखेा कि उनके बच्चे की समझने 
की शक्ति में सधुार हुआ ह ै क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की 
समझ और लेखन कौशल में काफ़ी प्रगति दखेी । ऐसा उन्होंने 
तब नहीं दखेा था जब ये बच्चे सामान्य स्कू लों में पढ़ने जा रह े
थे । एसएसए के साथ वाणी के काम करने का अप्रत्यक्ष प्रभाव 
यह था कि ब्लॉक स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों को भी वाणी के 
प्रशिक्षकों द्वारा सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया जा रहा था 
और अब वे सामान्य स्कू ल के शिक्षकों को सक्रिय रूप से यह 
कौशल प्रदान कर पा रह ेथे ।

ज़िला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओ ंके साथ सम्बन्धों को 
मज़बतू करना आवश्यक था और इसके लिए यह ज़रूरी था 
कि उन्हें न केवल ‘अच्छी’ उपलब्धियों में शामिल करें बल्कि 
उनके साथ चनुौतियों को भी ईमानदारी के साथ साझा करें । 
साथ ही उन्हें अपने विचारों और सोच को साझा करने के लिए 
सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें । उनके बढ़ते सहयोग के साथ, 
हम धीरे-धीरे परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो 
रह ेथे ।

आज एसएसए और सामाजिक कल्याण विभाग 26 सदन 
केन्द्रों में वाणी के तकनीकी समर्थन के साथ कार्य को जारी 
रखने की रणनीतियों की पहचान करने और परियोजना को 
अन्य ज़िलों में आगे ले जाने के लिए काम कर रह ेहैं ।

महत्त्वपूर्ण सीख
•	 अन्य सामान्य लोगों की तरह ही सरकारी अधिकारियों को 

भी बड़ी विनम्रतापरू्वक, धरै्यपरू्वक और लगातार विभिन्न 
मदु्दों पर शिक्षित करने की आवश्यकता थी । आमतौर पर 
सरकारी अधिकारी ‘एनजीओ’ जैसे संगठनों से चौकस ही 
रहत हैं । उनके साथ विरोधी जैसे नहीं वरन सहयोगियों के 
रूप में रिश्ता बनाने की ज़रूरत होती ह,ै और जो काम हो 
रहा ह ैउसे लेकर उनके मन में स्वत्व की भावना विकसित 
करने में उनकी सहायता करनी चाहिए ।

•	 सरकारी कर्मचारियों के विशषे प्रशिक्षण को लेकर 
प्रतिक्रिया अच्छी रही क्योंकि प्रशिक्षुओ ं ने इसे अपने 
व्यक्तिगत कौशल के विकास और संवर्धन के रूप में दखेा 
और खदु को ऐसे पेशवेरों के रूप में दखेना शरुू कर दिया 
जो योजना के कार्यक्रम तैयार करना, कम समय लेने वाली 
संक्षिप्त रिपोर्ट लिखना, सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और 
लेखा ज्ञान जैसे कौशलों में विशषेज्ञता प्राप्त कर रह ेहैं ।
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•	 जो कार्य किया जाए उसका सक्रिय सबतू होना चाहिए । 
जिन 28 सदन केन्द्रों को विकसित किया गया वे पहले से 
ही मौजदूा आगँनवाड़ी केन्द्रों में ऐसा करते थे । वाणी ने 
इन केन्द्रों को आवश्यक शिक्षण-अधिगम सामग्री से लैस 
किया, जिससे न केवल श्रवण-बाधित बच्चों को लाभ 
हुआ, बल्कि वे बच्चे भी लाभान्वित हुए जो इन केन्द्रों 
में आए थे । राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना से यह बात 
सामने आई कि वे अच्छा कार्य-निष्पादन कर सकते हैं 
और इन केन्द्रों की वजह से सरकारी अधिकारी वास्तविक 
लाभार्थियों के सम्पर्क  में आ पाते थे ।

•	 सरकार के साथ काम करते समय अक्सर कई अन्य 
विभागों/मतं्रालयों के साथ भी सम्पर्क  करना होता ह ैजो 
अक्सर साथ में काम करने के आदी नहीं होते । अतः 
सहयोग और समन्वय पर ध्यान केन्द्रित करना महत्त्वपरू्ण 
होता ह ै। इसका एक उदाहरण संचालन समिति (स्टीयरिंग 
कमटेी) की बैठक ह,ै जहाँ सभी स्तरों के लोगों जैसे ज़िला 
आयकु्त, नोडल अधिकारी और एसएसए शिक्षकों ने भाग 
लिया । इससे यह बात सनुिश्चित हुई कि योजनाए ँ साथ 
मिलकर बनाई गई ंऔर सभी सदस्य जानते थे कि उनके 
ज़ि़‍म्मे कौन-सा काम ह ैऔर उनसे क्या अपेक्षाए ँहैं ।

•	 सरकार के साथ सम्पर्क  करने के लिए मानव संसाधन 
आवंटित करने का एक सचते प्रयास होना चाहिए । जो 
लोग अधिकारियों को अपना समझते हैं, वे उनके समदुायों 
में से चनेु जाते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उनसे उन्हें डर 
नहीं लगता या वे उन्हें मित्रवत मानते हैं । सच पछूा जाए 
तो हमारी सभी प्रशिक्षण सामग्री और पोस्टर का स्थानीय 
भाषा में होना इन मान्यताओ ंको मज़बतू करता ह ै।

•	 सरकारी कर्मचारी जब कोई अतिरिक्त कार्य करते हैं तो 
उसके लिए उन्हें मआुवज़ा दिया जाना चाहिए । उनके 
आने-जाने का ख़र्चा या उनके काम को मान्यता दनेे के 
लिए छोटी-सी धनराशि या परुस्कार दनेा अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति में बहुत महत्त्वपरू्ण साबित हो सकती ह ै। उदाहरण के 
लिए आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ ंको एक बहुत ही मामलूी 
राशि का भगुतान किया जाता ह ै और अक्सर उनका 
अधिकांश भत्ता उनके आने-जाने में ही ख़र्च हो जाता ह ै।

•	 हमने जो सबसे बड़ा सबक़ सीखा वह शायद यह था कि 
सरकार के साथ काम करना एक दीर्घकालिक वचनबद्धता 
ह ै और काम करने की गति तथा प्राथमिकता सम्बन्धी 
मतभदेों के बारे में सोचना और उन्हें प्रबन्धित करना बहुत 
आवश्यक ह ै।

•	 हमारे सामने सबसे बड़ी चनुौती तब आई जब परुाने 
अधिकारियों की जगह नए अधिकारी आए और हमें फिर 
से उन्हें शिक्षित करना शरुू करना पड़ा । पर हमने यह भी 
दखेा कि अपनी बैठकों में सभी स्तरों के लोगों को शामिल 
करने और जागरूकता बढ़ाने के सत्रों के कारण सीखने की 
प्रक्रिया और निरन्तरता बनी रही ।

निष्कर्ष
यह ध्यान में रखना महत्त्वपरू्ण ह ैकि सरकारी अधिकारी अन्य 
लोगों से अलग नहीं हैं और हम सभी इन्सान हैं, हमारे अपने 
व्यक्तिगत परू्वाग्रह होते हैं, अच्छे दिन और बरेु दिन होते हैं । 
परम्परागत रूप से दखेें तो सरकार और एनजीओ सेक्टर के 
बीच का सम्बन्ध सन्दिग्ध अविश्वास से भरा हुआ रहता ह ै। 
हमें इस भावना को तोड़ना ह ैऔर मझु ेदृढ़ विश्वास ह ैकि ऐसा 
सम्भव ह!ै स्थायी परिवर्तन सनुिश्चित करने का एकमात्र तरीक़ा 
सरकार के साथ काम करना ह ै।

बनृ्दा कृष्णा वाणी डेफ चिल्ड्रन फ़ाउंडेशन की संस्थापक-ट्रस्टी हैं । वे एक प्रशिक्षित विशषे शिक्षक और अनभुवी विकास पेशवेर हैं । उन्होंने मनैचसे्टर 
विश्वविद्यालय, ब्रिटेन से विशषे शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की ह ै। वे 40 वर्षों से भी अधिक समय से विशषे ज़रूरतों वाले बच्चों के अधिकारों और 
विकास के लिए असाधारण काम कर रही हैं । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेंसियों तथा ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ काम किया ह,ै जिनमें एडीबी 
(वियतनाम और कम्बोडिया), आईएफ़सी और विश्व बैंक, ब्रिटिश काउंसिल, चशेायर इटंरनेशनल, हैंडीकैप इटंरनेशनल, सेव द चिल्ड्रेन और इडंियन 
इसं्टीट्यटू ऑफ सेरेब्रल पाल्सी शामिल हैं । काम के लिए उनका दृष्टिकोण मनषु्यों के लिए समानता के अधिकार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित 
ह ै। उनसे bcrshna@vaani.in पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै।  अनुवाद : नलिनी रावल 

mailto:bcrshna@vaani.in
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परिचय
अगस्त 2009 में भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार 
(आरटीई) अधिनियम बनाया जिसमें 6 से 14 साल तक शिक्षा 
को ‘अधिकार’ का रूप दिया गया । इसके साथ ही अधिनियम 
में बनुियादी ढाँच,े विद्यार्थी शिक्षक अनपुात (पीटीआर), 
पाठ्यक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षण तथा समावेशी शिक्षा से 
सम्बन्धित विभिन्न ‘आवश्यकताओ’ं को अनिवार्य किया 
गया । इस लेख का केन्द्र बिन्दु सतत तथा व्यापक मलू्यांकन 
प्रणाली (सीसीई) ह ै। इन अधिदशेों का उद्देश्य बच्चों के लिए 
‘गणुवत्तापरू्ण’ शिक्षा सनुिश्चित करना था ।

अधिदशेों में से सीसीई की शरुुआत ने भारत की सार्वजनिक 
शिक्षा में एक आदर्श बदलाव का संकेत दिया । ऐतिहासिक 
रूप से विद्यार्थी-मलू्यांकन सत्रीय परीक्षाओ ं के माध्यम से 
किसी सत्र या वर्ष के दौरान बच्चों द्वारा प्राप्त अकादमिक 
ज्ञान को मापने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं । ये परीक्षाए ँ ऐसी 
थीं जिनमें विद्यार्थियों का परूा साल दाँव पर लगा होता था 
क्योंकि इसमें मिलने वाले अकं यह निर्धारित करने में बहुत 
महत्त्वपरू्ण भमूिका निभाते थे कि वे अगली कक्षा में जाएगँे 
या नहीं । मलू्यांकन के पारम्परिक तरीकों का दायरा भी बहुत 
संकीर्ण था - विद्यार्थियों का मलू्यांकन मखु्य रूप से ‘विषय’ 
के ज्ञान पर किया जाता था और अन्य पहलओु ंपर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता था । दसूरी ओर सीसीई का अर्थ था कि 
सतत तथा समग्र दोनों बातों पर ध्यान दिया जाए । ‘सतत’ का 
तात्पर्य था कि विद्यार्थियों का मलू्यांकन अकादमिक अवधि 
के दौरान ‘लगातार’ किया जाए और ‘व्यापक’ का तात्पर्य 
था कि मलू्यांकन सिर्फ  अकादमिक विषयों के अधिगम पर 
ध्यान केन्द्रित न करें बल्कि सह-शकै्षिक गतिविधियों और 
व्यवहार पर भी ध्यान दें । इन परिवर्तनों को प्रेरित करने वाली 
अन्तर्निहित भावना यह थी कि स्कू ली शिक्षा अधिगम को 
आनन्ददायक और कम तनाव वाली बनाए और बच्चे के 
समग्र विकास पर ध्यान द े।

चूकँि सीसीई कार्यक्रम शरुू किया जा रहा था अतः अब्दुल 
लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल) के साथ 

सम्बद्ध शोधकर्ताओ ं ने हरियाणा में सीसीई कार्यक्रम के 
क्रियान्वयन का कठोर मलू्यांकन किया ।1 परिणाम गम्भीर थे । 
सीसीई ने प्राथमिक विद्यालयों में सधुार को उत्प्रेरित करने की 
बात की थी पर इसके बावजदू लगता ह ै कि यह कार्यक्रम 
अधिगम के परिणामों को संवर्धित करने के मलू उद्देश्य को परूा 
नहीं कर रहा ह ै।

सीसीई का ‘सिद्धान्त’
सीसीई का ‘सतत’ पहल ू विद्यार्थी-मलू्यांकन सिद्धान्त पर 
आधारित ह ै। सतत मलू्यांकन में आमतौर पर ‘संरचनात्मक’ 
और ‘समकेित’ मलू्यांकन होते हैं जो क्रमशः परेू कार्यकाल 
में और सत्र के अन्त में किए जाते हैं । संरचनात्मक मलू्यांकन 
प्रकृति में नैदानिक हैं और उनसे एकत्र की गई जानकारी 
शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को मज़बतू करने के लिए उपयोग 
में लाई जाती ह ै। सत्र के अन्त में किए जाने वाले समकेित 
आकलन विद्यार्थियों की ज्ञान-वदृ्धि के परिमाणन को बढ़ाते हैं । 
समकेित आकलन आमतौर पर लिखित (पेपर-पेंसिल टेस्ट) 
परीक्षण होते हैं और संरचनात्मक आकलन अनौपचारिक हो 
सकते हैं जैसे कक्षा के दौरान पछेू जाने वाले मौखिक प्रश्नों 
से लेकर पॉप क्विज़ और परियोजनाओ ं तक । इसलिए इस 
प्रकार के मलू्यांकन एक-दसूरे की परूकता के लिए डिज़ाइन 
किए जाते हैं और उन विद्यार्थियों के लिए अधिक समावेशी 
होते हैं जिन्हें पारम्परिक आकलन में चनुौतियों का सामना 
करना पड़ सकता ह ै।

सीसीई का ‘समग्र’ पहल ूबच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित 
ह ै। शिक्षक काफ़ी लम्बे समय से इस बात पर ज़ोर दतेे आ रह ेहैं 
कि यह सनुिश्चित करना ज़रूरी ह ैकि विद्यार्थियों को महत्त्वपरू्ण 
जीवन-कौशल प्राप्त हों और वे समाज के उपयोगी सदस्य बनें । 
किन्तु इस उच्च भावना के बावजदू एक सामान्य स्कू ल के 
पाठ्यक्रम में इन जीवन-कौशलों को विकसित करने के उपायों 
का औपचारिक एकीकरण नहीं हुआ ह ैऔर इसे स्कू लों और 
शिक्षकों पर छोड़ दिया गया ह ै। प्रक्रियाओ ंके साथ लक्ष्य के 
फ़ोकस को संरेखित करने के लिए समग्र मलू्यांकन को एक 
उपकरण के रूप में दखेा गया ह ै।

1यह पेपर बेरी और अन्य का एक ग़ैर-तकनीकी सारांश ह ै। (2018) । मलू्यांकन और परिणामों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया पेपर का पनुरावलोकन करें । 
इस पेपर को दखेने के लिए https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/Failure-of-Frequent-Assesment_Berry-et-
al._feb_2018.pd पर जाए ँ।

विवरण महत्त्वपूर्ण होते हैं : ‘मूल्यांकन’ का मूल्यांकन
हरिणी कण्णन
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सीसीई का क्रियान्वयन और मूल्यांकन
आरटीई अधिनियम ने सीसीई की शरुुआत को अनिवार्य 
किया और साथ में यह भी निर्धारित किया कि राज्य अपने 
कार्यक्रमों को अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनसुार बनाए ँ। 
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अपने सम्बद्ध 
स्कू लों में सीसीई शरुू करने में अग्रणी था और इसके कार्यक्रम 
ने अपने कार्यक्रमों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों के लिए 
एक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य किया ह ै। अप्रैल 
2018 तक लगभग सभी राज्यों में सीसीई लाग ूकर दिया गया 
ह ैहालाँकि स्कू लों और मानकों में कवरेज सम्बन्धी भिन्नताए ँ
हैं ।

हालाँकि सीसीई को व्यापक रूप से अगंीकार कर लिया गया 
ह ैऔर साथ में इसे शिक्षाविदों (सीबीएसई 2009) का समर्थन 
भी मिला ह ै। लेकिन इसके बावजदू उन परिणामों पर कार्यक्रम 
के प्रभावों के बारे में बहुत कम जानकारी ह ै जिन्हें हासिल 
करने की बात यह कार्यक्रम करता ह ै। कार्यक्रम के प्रभाव का 
परिमाणन अन्ततः एक अनभुवजन्य प्रश्न ह ै और प्रभाव के 
कठोर मलू्यांकन के बिना किसी भी कार्यक्रम के ‘प्रभाव’ के 
बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । सामाजिक कार्यक्रमों 
और नीतियों का प्रभाव-मलू्यांकन विकास अर्थशास्त्र साहित्य 
में आम ह ैऔर सरकारों तथा नागरिक समाज संगठनों द्वारा 
उत्तरोत्तर अपनाया गया ह ैताकि यह समझा जा सके कि नए 
कार्यक्रम ‘काम करते’ हैं ।

केन्द्र सरकार द्वारा सीसीई को स्वीकार करने के कुछ ही समय 
बाद हरियाणा राज्य शिक्षा मतं्रालय ने 2012-2013 स्कू ल 
वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य में सीसीई कार्यक्रम का मलू्यांकन 
करने के लिए जे-पीएएल से बात की । हालाँकि मलू्यांकन 
हरियाणा में सीसीई के क्रियान्वयन तक ही सीमित था किन्तु 
इससे कुछ व्यापक पाठ सीख ेजा सकते हैं । इससे पहले कि यह 
लेख कार्यक्रम, जाँच-परिणाम और निष्कर्षों की रूपरेखा के 
बारे में बताए; प्रभाव-मलू्यांकन पर थोड़ी-सी जानकारी ज़रूरी 
ह ै।

यादृच्छिक प्रदत्त कार्य (असाइनमेंट) का उपयोग करके 
प्रभाव-मूल्यांकन 

वैसे तो बोलचाल में ‘प्रभाव’ के कई अर्थ हैं, पर अनभुवजन्य 
शोध के सन्दर्भ में इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा ह ै। 
यहाँ प्रभाव को इस प्रकार से परिभाषित किया गया ह ै कि 
किसी कार्यक्रम के सम्पर्क  में आने पर उस समहू के परिणाम 
और कार्यक्रम के सम्पर्क  में न आने पर प्राप्त परिणामों का 
अन्तर (अधिगम, स्वास्थ्य, आर्थिक इत्यादि) ही प्रभाव ह ै
(प्रतितथ्यात्मक) ।  जैसा कि ज़ाहिर ह ै प्रतितथ्यात्मक का 
निरीक्षण करना असम्भव ह ैऔर परिणामों की तलुना करने के 

लिए समहू बनाने के लिए हमें अन्य साधनों का उपयोग करना 
ह ै। अकादमिक भाषा में इस समहू को तलुना या नियन्त्रण समहू 
कहा जाता ह ै। हालाँकि कई अलग-अलग पद्धतियाँ हैं जिनका 
उपयोग प्रभाव को मापने के लिए किया जा सकता ह ैपर तलुना 
समहू का निर्माण किस तरीक़े  से हुआ ह,ै मखु्य रूप से इस 
बात पर विधि की विश्वसनीयता निर्भर करती ह ै। इन समहूों 
को यादृच्छिक, अर्ध-यादृच्छिक या ग़ैर-यादृच्छिक तरीक़े  
से बनाया जा सकता ह ै। जे-पीएएल से सम्बद्ध शोधकर्ताओ ं
ने सीसीई कार्यक्रम के प्रभाव के मलू्यांकन के लिए एक 
यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (आरसीटी) डिज़ाइन का उपयोग 
किया । कार्यक्रमों का मलू्यांकन करने के लिए आरसीटी को 
सबसे ज़्यादा कठोर और विश्वसनीय तरीक़ा माना जाता ह ै
क्योंकि वे कार्यक्रम के अभिग्रहण के लिए यादृच्छिक रूप 
से व्यक्तियों या समहूों को निर्दिष्ट करते हैं, जबकि अन्य को 
यादृच्छिक रूप से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट नहीं 
किया जाता ह ै। आरसीटी डिज़ाइन का गणु यह ह ै कि यह 
व्यक्तियों या समहूों के यादृच्छिक निर्दिष्टीकरण पर निर्भर ह ै
ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पहले इन समहूों की प्रकृति 
समान हो और वे केवल कार्यक्रम के सम्पर्क  में आने की दृष्टि 
से भिन्न हों । यह दखेते हुए यदि कार्यक्रम के अन्त में परिणामों 
में अन्तर हो तो उसके लिए परूी तरह से कार्यक्रम को ज़ि़‍म्मेदार 
ठहराया जा सकता ह ैअन्य कारकों को नहीं ।

हरियाणा के सीसीई कार्यक्रम का डिज़ाइन और 
रोल आउट
2011 में सीसीई कार्यक्रम को विकसित और संचालित करने 
की शरुुआत करने वाले राज्यों में से हरियाणा भी एक था । 
इस कार्यक्रम को राज्य शकै्षिक अनसुन्धान और प्रशिक्षण 
परिषद (एससीईआरटी) द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 
सीबीएसई के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित था । कक्षा 1 से 5 
का सतत मलू्यांकन मासिक आधार पर और कक्षा 6 से 8 
का सतत मलू्यांकन तिमाही आधार पर किया गया । नैदानिक 
मलू्यांकन की सवुिधा के लिए भाषाओ ंका मलू्यांकन सनुने, 
पढ़ने और लिखने के कौशल के आधार पर किया गया और 
गणित तथा पर्यावरण विज्ञान (ईवीएस) का मलू्यांकन मौलिक 
अवधारणाओ ंको सीखने के आधार पर किया गया था । इनमें 
से कइयों के लिए मखु्य उप-कौशल/अवधारणाओ ंकी पहचान 
की गई जिनमें बच्चों का आकलन करने की आवश्यकता थी । 
कार्यक्रम के लिए मासिक मलू्यांकन पत्रों के रूप में महत्त्वपरू्ण 
प्रलेखीकरण की आवश्यकता थी । इसमें शिक्षक प्रत्येक उप-
कौशल के लिए मलू्यांकन रिकॉर्ड करते थे और जिसमें विस्तृत 
वर्णनात्मक टिप्पणियाँ और सत्र-वार रिपोर्ट कार्ड शामिल थे । 
इनका उपयोग कक्षा में नामांकित प्रत्येक बच्चे के अधिगम 
की समकेित स्थिति बताने के लिए किया जाता था । अकंों 
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के स्थान पर कक्षा 6, 7 और 8 को सत्र के अन्त में ग्रेड प्रदान 
किए गए थे । कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए वर्णनात्मक 
टिप्पणियों का सारांश प्रदान किया गया था । इस कार्यक्रम 
के लिए विभिन्न मलू्यांकन उपकरणों जैसे कि मौखिक पाठ/
प्रश्न व उत्तर, कक्षा में भागीदारी, क्विज़, इकाई परीक्षण और 
परियोजनाओ ं का उपयोग करना आवश्यक था । मलू्यांकन 
में निष्पक्षता और मानकीकरण की सवुिधा के लिए विस्तृत 
ग्रेडिग रूब्रिक प्रदान किए गए । शकै्षिक पहलओु ंके अलावा 
सांस्कृति क गतिविधियों में सहभागिता, रचनात्मकता और 
कौशल जैसे सह-शकै्षिक पहलओु ं और सम्मान, स्वच्छता, 
नेततृ्व की गणुवत्ता जैसे व्यक्तिगत गणुों का मलू्यांकन भी 
किया गया ।

हालाँकि कार्यक्रम को एससीईआरटी द्वारा लाग ूकिया गया था 
लेकिन कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण दनेे का काम निजी एजेंसियों 
को दिया गया था । प्रशिक्षण के लिए एक ‘कैस्केड ’ मॉडल 
अपनाया गया था जहाँ एससीईआरटी के संकाय के सदस्यों ने 
एजेंसियों के संसाधकों का उन्मुखीकरण किया फिर इन लोगों 
ने मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जो बाद में प्रशिक्षकों 
को प्रशिक्षित करते थे । प्रशिक्षकों द्वारा ब्लॉक मखु्यालय में 
सात दिनों का शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया 
गया । शिक्षकों को मखु्य रूप से इन बिन्दुओ ं पर प्रशिक्षित 
किया गया कि वे विद्यार्थी-मलू्यांकन कैसे करें और अपेक्षित 
दस्तावेज़ीकरण कैसे करना चाहिए । साथ ही इस बात पर भी 
ध्यान दिया गया कि शिक्षण विधियों को कैसे बदला जाए 
या उन बच्चों की सहायता कैसे की जाए जो कक्षा में अच्छा 
प्रदर्शन नहीं कर पा रह े।

मलू्यांकन के लिए कार्यक्रम और योजना बनाने के दौरान जे-
पीएएल शोधकर्ताओ ंने इस बात पर बल दिया कि फील्ड में 
एक मज़बतू परामर्श और निगरानी तंत्र आवश्यक ह ै। कार्यक्रम 
की शरुुआत और क्रियान्वयन अक्सर तब विफल हो जाता ह ै
जब क्रियान्वयनकर्ता या प्रतिभागियों को कोई सतत समर्थन 
नहीं मिलता । यह सनुिश्चित करने के लिए कि सीसीई कार्यक्रम 
की स्थिति भी ऐसी न हो जाए, शिक्षा विभाग ने अनरुोध किया 
कि जे-पीएएल का शोध दल उन्हें निगरानी और परामर्श के 
लिए तंत्र स्थापित करने में मदद करे । दिलचस्प बात यह ह ै
कि एबीआरसी (सहायक ब्लॉक संसाधन समन्वयक) नामक 
सरकारी अधिकारियों के पद पहले से ही मौजदू थे और काग़ज़ 
पर उनकी मखु्य भमूिका यह थी कि वे स्कू ल के कामकाज का 
समर्थन करें; पर अब अकादमिक सलाहकारों के रूप में उनकी 
भमूिका को कम प्रमखुता दतेे हुए उनका उपयोग एक ‘कूरियर’ 
के रूप में किया गया यानी अब उन्हें शिक्षकों के साथ संवाद 

करना था, आकँड़ों को इकट्ठा करना था और कार्यक्रमों को 
आयोजित करना था । विभाग के परामर्श से जे-पीएएल के 
शोध-दल ने सलाहकार और मॉनीटर के रूप में एबीआरसी 
की भमूिका को क्रियान्वित करने और व्यवस्थित करने का 
काम किया । यह कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित ज़ि़‍म्मेदारियों 
के माध्यम से किया गया,  उन्हें सीसीई कार्यक्रम के बारे में 
प्रशिक्षण दिया गया था और सलाह दनेे व निगरानी करने के 
बारे में बताया गया और अन्ततः ज़ि़‍ले के भीतर एक आन्तरिक 
क्रियान्वयन समीक्षा और प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने के बारे 
में बताया गया । 

मूल्यांकन डिज़ाइन, नमूना और डेटा2

शिक्षा विभाग ने हमसे कुरुक्षेत्र और महने्द्रगढ़ ज़िलों के चार 
ब्लॉक में मलू्यांकन करने का अनरुोध किया । चार ब्लॉक 
(महने्द्रगढ़ में अटेली व नारनौल और कुरुक्षेत्र में थानेसर व 
पेहोवा) के स्कू लों में से पाँच सौ स्कू ल नमनेू के तौर पर लिए 
गए । इनमें से चार सौ स्कू ल प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें 1 
से 5 तक की कक्षाए ँथीं जबकि शषे सौ स्कू ल उच्च प्राथमिक 
स्कू ल थे जिनमें 6 से 8 तक की कक्षाए ँयानी माध्यमिक, उच्च 
या सीनियर माध्यमिक स्कू ल थे । आरसीटी को क्रियान्वित 
करने के लिए स्कू लों को यादृच्छिक रूप से सीसीई हस्तक्षेप 
प्राप्त करने वाले समहू या नियन्त्रण समहू के लिए चनुा गया ।

किस पर प्रभाव?
प्रभाव-मलू्यांकन करने के दौरान उन परिणामों की पहचान 
करना आवश्यक ह ैजिसे प्रभावित करने के लिए कार्यक्रम को 
डिज़ाइन किया गया ह ै। जब ये व्यापक परिणाम अवधारणात्मक 
रूप से परिभाषित हो जाए ँ तो उसके बाद उन्हें मापने योग्य 
संकेतकों में विभाजित करना आवश्यक ह ै। सीसीई को शरुू 
करने से कई प्रकार के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं जैसे 
विद्यार्थी कम तनाव का अनभुव कर सकते हैं, उन्हें स्कू ल और 
अधिक आनन्ददायक लग सकता ह ैया वे आत्म-सम्मान और 
अधिगम के परिणामों में सधुार कर सकते हैं । हमारे मलू्यांकन 
का फ़ोकस अधिगम के परिणामों पर सीसीई के प्रभाव को 
मापने तक ही सीमित था । इसका एक प्रमखु कारण था । भारत 
जैसे दशे में विद्यार्थियों के नामांकन की दिशा में महत्त्वपरू्ण 
कदम उठाए गए हैं पर अधिगम के परिणामों ने गति नहीं पकड़ी 
ह ै। साल-दर-साल राष्ट्रीय आकलन सर्वेक्षण और एनअुल 
स्टेटस एजकेुशन रिपोर्ट (एएसईआर) बताती ह ैकि अधिगम 
के परिणामों में बहुत कम वदृ्धि हुई ह ै। इसलिए, सीसीई जैसे 
दरूगामी कार्यक्रम को सबसे पहले अधिगम के परिणामों में 
सधुार करना चाहिए । इस फ़ोकस को वरिष्ठ दफ्तरशाहों द्वारा 

2उसी समय शिक्षाशास्त्रीय हस्तक्षेप (जिसमें समहून द्वारा विद्यार्थी की क्षमता के स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण शामिल था) का भी मलू्यांकन किया गया था (TaRL) । 
कृपया दखेें (बनर्जी 2017) जो इस हस्तक्षेप और सम्बन्धित हस्तक्षेपों के निष्कर्षों का वर्णन करता ह ै।
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समर्थित किया गया जो यह मानते थे कि सीसीई के डिज़ाइन 
और क्रियान्वयन में निवेश को दखेते हुए वे समझना चाहेंगे 
कि इस कार्यक्रम ने अधिगम के परिणामों के मखु्य मदु्दे को 
सम्बोधित किया ह ैया नहीं । इसलिए हमने हिन्दी और गणित 
में अधिगम के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने का फैसला 
किया ।

जाँच-परिणाम और तर्काधार
मलू्यांकन के परिणाम क्या थे? सीसीई क्रियान्वयन के एक वर्ष 
बाद हमने पाया कि सीसीई कार्यक्रम को अपनाने वाले स्कू लों 
में हिन्दी और गणित के परीक्षण में विद्यार्थियों के अकं आकँड़ों 
की दृष्टि से उन विद्यार्थियों के समान थे जो तलुनात्मक स्कू लों 
में थे । सीसीई स्कू लों के विद्यार्थियों ने किसी भी विषय में 
तलुनात्मक स्कू लों के विद्यार्थियों की तलुना में बेहतर प्रदर्शन 
नहीं किया । इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीसीई 
कार्यक्रम ने अधिगम के परिणामों में सधुार नहीं किया ह ै। 

तो जिस कार्यक्रम को अधिगम के परिणामों में सधुार लाने के 
लिए ही डिज़ाइन किया गया था उसका सकारात्मक प्रभाव 
क्यों नहीं पड़ा? कार्यक्रम के विफल होने के दो मखु्य कारण 
हैं – वे या तो मखु्य समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन 
नहीं किए गए हैं या फ़ील्ड में उन्हें सही ढंग से लाग ूनहीं किया 
गया ह ै। इस भाग में हम कुछ मखु्य बातों और ठोस आकँड़ों 
के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ 
हुई होगी ।

मज़बतू क्रियान्वयन सनुिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के 
‘आपरू्तिकर्ताओ’ं (यहाँ शिक्षक) को अच्छी तरह प्रशिक्षित 
करना, उनकी निगरानी करना और आवश्यकता पड़ने पर 
समर्थन दनेा ज़रूरी ह ै। हमने पाया कि सीसीई के बारे में 90 
प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था 
पर प्राथमिक कक्षाओ ं में केवल 41 प्रतिशत शिक्षकों और 
उच्च प्राथमिक कक्षाओ ंमें 21 प्रतिशत शिक्षकों ने मलू्यांकन 
पत्रक और रिपोर्ट कार्ड बनाए जो मलू्यांकन की जानकारी के 
अभिलेखन (रिकॉर्डिंग) और उपयोग के लिए महत्त्वपरू्ण हैं । 
हालाँकि यह बहुत गम्भीर बात ह ै लेकिन इससे भी अधिक 
चिन्ताजनक बात यह थी कि रिकॉर्ड बनाने के बावजदू 
मलू्यांकन से प्राप्त जानकारी को आमतौर पर अच्छा प्रदर्शन न 
करने विद्यार्थियों की पहचान करने, शिक्षण विधियों को बदलने 
या विद्यार्थियों को फीडबैक दनेे के लिए उपयोग में नहीं लाया 
जाता था । इसलिए सीसीई के एक प्रमखु अन्तर्निहित सिद्धान्त 
की परू्ति नहीं हो पाई । दिलचस्प बात यह ह ैकि एससीईआरटी 
द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सीसीई अवधारणा नोट में 
अच्छा प्रदर्शन न करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करने 
और उसके उपचार की अनशुसंा की गई थी किन्तु शिक्षक-

प्रशिक्षण के दौरान उपचार के बारे में व्यापक रूप से चर्चा 
नहीं की गई । राज्य में सीखने के ख़राब परिणामों को दखेते 
हुए अच्छा प्रदर्शन न करने के विभिन्न कारणों के लिए उपचार 
सम्बन्धी ठोस उपायों की भी सिफ़ारिश नहीं की गई क्योंकि 
एससीईआरटी के संकाय ने संकेत दिया कि उपचार उपायों 
के विकास का दायित्व शिक्षकों का ह ै। सीसीई के डिज़ाइन 
में 20 कौशल और 41 उप-कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों 
का मलू्यांकन करना था जो बेहद कष्टसाध्य साबित हुए । 
प्रधानाध्यापकों ने भी आमतौर पर सबसे अधिक चिन्ता इसी 
बात पर व्यक्त की थी कि सीसीई की प्रक्रिया बहुत अधिक 
समय लेती ह ै। जिन शिक्षकों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 
दो-तिहाई से अधिक शिक्षकों ने बताया कि उन्हें सीसीई लाग ू
करने में समस्याए ँआ रही हैं, 10 प्रतिशत से कम शिक्षकों ने 
कहा कि सीसीई से शिक्षण सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ 
ह ै।	

जब हमने फील्ड में जाकर शिक्षकों से बातचीत की तो हमें 
और भली प्रकार ज्ञात हुआ कि उनके लिए सीसीई का क्या 
अर्थ था । अधिकतर शिक्षकों के लिए सीसीई का मतलब यह 
था कि विद्यार्थियों के मलू्यांकनों की संख्य़ा बढ़ा दी जाए या 
अधिक परियोजनाए ँ करवाई जाए ँ और यह सनुिश्चित किया 
जाए कि बच्चों को पाठ्य-सहगामी गतिविधियों में प्रोत्साहित 
किया जा रहा ह ै। चूकँि उसी दौरान ‘फ़े ल न करने की नीति’ 
भी पेश की गई थी,  इसलिए कुछ शिक्षकों ने इसका अधिक 
व्यापक अर्थ यह लिया कि ‘परीक्षा/मलू्यांकन नहीं करना’ ह ै
और सीसीई की आवश्यकता पर सवाल उठाया । हमने उन 
मलू्यांकन पत्रों की जाँच की जिन्हें शिक्षकों ने परूी तरह से 
भरा था । इसमें हमने दखेा कि शिक्षकों ने या तो ‘अच्छा/
सन्तोषजनक’ जैसी टिप्पणियाँ दी हैं या कुछ भी नहीं लिखा 
ह ै जबकि कुछ शिक्षकों ने कहा कि उन्हें पाठ्य-सहगामी 
गतिविधियों और व्यवहार का मलू्यांकन करने के लिए बहुत 
अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता ह ै। यहाँ तक कि जिन 
शिक्षकों ने मलू्यांकन पत्रों को परूा किया था वे यह नहीं बता 
पाए कि कौन-से बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और क्यों । 
तो ऐसे में उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी तो दरू की बात थी ।

इन वार्तालापों और अवलोकनों से संकेत मिलता ह ै कि 
शिक्षकों ने सीसीई के दर्शन को आत्मसात नहीं किया था 
जिसके कारण शायद उनकी रुचि और लाग ूकरने की क्षमता 
प्रभावित हुई हो ।

हमने क्या सीखा

हालाँकि हमारे मलू्यांकन ने विशषे रूप से हरियाणा के 
सीसीई कार्यक्रम की जाँच की लेकिन इससे कई सामान्य 
बातें निकलकर सामने आई ं। हरियाणा के सीसीई को 
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सेवाए ँप्रदान करती हैं । उनस ेharini.kannan@ifmr.ac.in पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 

विद्यार्थी-प्रदर्शन या शिक्षक-प्रेरणा सम्बन्धी ज़मीनी स्तर की 
वास्तविकताओ ंको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन नहीं किया 
गया था – यह इसलिए असफल रहा क्योंकि इसमें बनुियादी 
कौशल निर्माण या फीडबैक-तंत्र को ध्यान में नहीं रखा गया 
था ।

एक आदर्श सीसीई कार्यक्रम में केवल विभिन्न मलू्यांकन 
उपकरण शामिल करने और अधिक मलू्यांकन करने के 
प्रस्तावों पर विचार करना काफ़ी नहीं होगा; इसे तो एक स्पष्ट 
प्रक्रिया निरूपित करनी होगी जिसके द्वारा मलू्यांकन डेटा 
का विश्लेषण किया जा सके और उससे शिक्षण-अधिगम 
की प्रक्रिया को पोषित किया जा सके । इसे अच्छा प्रदर्शन न 
करने वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश 
निर्धारित करने होंगे और ऐसे उपचारात्मक उपायों के प्रकारों 
पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करनी होगी जिन्हें अपनाया जा सकता 
ह ै। प्रशासन का मानना ह ै कि शिक्षक ही अपने स्वयं के 
उपचारात्मक कार्यक्रम तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन 
फील्ड से प्राप्त अन्तर्दृष्टि यह इगंित करती ह ै कि शिक्षकों के 
पास यह कौशल नहीं ह ैऔर इसलिए एक ऐसी राज्य नीति 
ज़रूरी ह ैजो इस पर ध्यान केन्द्रित करे । मलू्यांकन के लिए 

बहुत सारे मानदण्ड हों तो मलू्यांकन में बहुत समय लगता ह ै
जबकि इसी समय को अधिक उत्पादक उपयोग में लगाया जा 
सकता ह ै। अन्य राज्यों के सीसीई कार्यक्रमों में भी इसी प्रकार 
के प्रलेखीकरण की आवश्यकताए ँहैं तो वे भी हरियाणा के 
सीसीई कार्यक्रम के समान ही बोझिल लगेंगे । दिलचस्प बात 
यह ह ैकि 2014 की राष्ट्रीय शकै्षिक अनसुन्धान और प्रशिक्षण 
परिषद की रिपोर्ट से संकेत मिलता ह ैकि कई राज्यों में उनके 
सीसीई कार्यक्रम के लिए ऐसी आवश्यकताए ँहैं ।

सीसीई में स्पष्ट अन्तर्निहित सिद्धान्त हैं तो भी अधिगम के 
परिणामों पर इसके महत्त्वपरू्ण प्रभाव नहीं दिखाई दतेे और 
इसलिए शायद यह ऐसा कार्यक्रम नहीं ह ैजिसकी भारत को 
ज़रूरत ह ै। भारत की स्थिति को दखेते हुए यहाँ ऐसे कार्यक्रमों 
की सख़्त आवश्यकता ह ैजो सीध ेबनुियादी कौशल के निर्माण 
पर ध्यान केन्द्रित करते हैं क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों का एक 
महत्त्वपरू्ण प्रतिशत अधिगम की बनुियादी योग्यता नहीं रखता 
ह ै। दिलचस्प बात यह ह ै कि भारत में सीसीई के अग्रणी 
सीबीएसई ने सीसीई की समस्याओ ंको पहचाना ह ैऔर सीसीई 
की शरुुआत से पहले माध्यमिक विद्यालयों में मलू्यांकन की 
जो व्यवस्था मौजदू थी, करीब-करीब वही व्यवस्था बहाल 
कर दी ह ै। शायद यही समय ह ैजब राज्य सरकारों को इसकी 
जाँच-परख करके इस पर पनुर्विचार करना चाहिए ।

mailto:harini.kannan@ifmr.ac.in
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ग्रामीण स्कू लों की स्थिति
यह भारत की असाधारण उपलब्धि ह ै कि यहाँ के 98% 
रहवासों में एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय 
(कक्षा I-V) हैं । आधिकारिक रिकॉर्डों में भौतिक आधारभतू 
संरचना तक पहुचँ नामांकन के साथ 96% से अधिक मले 
खाती ह ै। लेकिन ग्रामीण बच्चों को विद्यालयों में लेकर आने 
की दिशा में अच्छी प्रगति नहीं हो पाई ह ैक्योंकि बच्चों के 
स्कू ल में टिके रहने की संख्या कम ह ैऔर अधिगम के स्तर 
भी अपर्याप्त हैं जिसके चलते भविष्य में इन बच्चों के लिए इस 
बात के अवसर कम हो रह ेहैं कि वे अच्छे नागरिक, माता-
पिता और अर्थव्यवस्था में योगदान दनेे वाले सदस्य बन सकें  । 
असर1 2016 से पता चलता ह ैकि कक्षा VIII के बच्चों में से 
27% विद्यार्थी कक्षा दो के पाठ पढ़ने में असमर्थ थे, लगभग 
57% 3 अकंीय संख्या को 1 अकं से भाग दनेे में असमर्थ थे । 
कक्षा III में उन बच्चों का अनपुात केवल 42.5% ह ैजो कम-
से-कम कक्षा 1 के स्तर के पाठ पढ़ सकते हों ।

ट्राँसफॉर्म रूरल इडंिया (टीआरआई) की बेसलाइन ने परू्व-
मध्य भारत के 17 ज़िलों में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों पर 
ध्यान केन्द्रित किया जिसके परिणाम और भी ख़राब थे । 
इसके अलावा यह भी पाया गया कि ग्रामीण स्कू ल शायद ही 
कभी परेू समय तक खलेु रहत हैं । औसतन हमारे यहाँ 25% 
नियमित शिक्षक और 25% अप्रशिक्षित ‘अतिथि’ शिक्षक 
और लगभग 50% स्थान रिक्त होते हैं । यह कोई आश्चर्य की 
बात नहीं ह ैकि माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कू लों 
से बाहर निकाल रह े हैं । ये वास्तव में चिन्ताजनक आकँड़े 
हैं । हमारे स्कू ल बच्चों को बनुियादी कौशलों से लैस करने 
और अन्तर-पीढ़ीगत गतिशीलता (inter-generational 
mobility) में स्थिरता स्थापित करने में असफल रह े हैं । 
ग्रामीण विद्यालयों में अधिकांश बच्चे पहली बार स्कू ल जाने 
वाले शिक्षार्थी हैं और आध े से अधिक माता-पिता कभी 
स्कू ल नहीं गए हैं, स्कू ली शिक्षा से उनकी आकांक्षा यह ह ैकि 
इससे परिवार की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी । 
इस प्रकार ग्रामीण विद्यालयों की इस व्यवस्थित उपेक्षा की 
सामाजिक कीमत चकुाने में परिवार और समदुाय शामिल हैं ।

अधिगम के परिणामों की चिन्ताओ ंसे परे, स्कू लों के साथ 

हमारी भागीदारी की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि 
लोकतांत्रिक समाज में बच्चे के भविष्य के जीवन को आकार 
दिया जा सके । हमारा समाज एक गहन स्तरीकृत समाज ह ै
जिसमें व्यापक जाति, वर्ग, लिग भदेभाव और पदानकु्रम मौजदू 
हैं; ऐसे में अच्छी तरह से काम करने वाले ‘स्कू ल’ वे मखु्य 
स्थान हैं जहाँ पर ऐसे नए सामाजिक अनबुन्ध बनाए जा सकते 
हैं जो स्वतत्रता, समानता, न्याय और स्वाधीनता के हमारे 
संवैधानिक मलू्यों पर आधारित हों । बच्चे को स्कू ल में अपने 
परिवार और रिश्ते के अलावा भी नया भाईचारा विकसित 
करने का मौक़ा मिलता ह ैजो उसकी सहजात क्षमता की मकु्त 
अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक स्थितियाँ पैदा करता ह ै।

ट्राँसफॉर्म रूरल इडंिया (टीआरआई) के प्रयास
शिक्षा के परिणामों में गणुवत्तापरू्ण जीवन के अन्य आयामों 
के साथ अन्तरंग और पारस्परिक रूप से मज़बतूी होती ह ै। 
प्राथमिक विद्यालयों में ‘प्रारम्भिक अधिगम का संकट’ बच्चों 
की अनपुस्थिति या शिश ु विद्यालय की ख़राब गणुवत्ता से 
सम्बन्धित ह,ै ख़ासकर ग्रामीण बच्चों के लिए जो पहली पीढ़ी 
के शिक्षार्थी हैं और जिनके घरों में छपी हुई या प्रिंट सामग्री का 
अभाव होता ह ै। बहुत से शोध-कार्यों ने पषु्टि की ह ैकि बच्चे 
का मनो-सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास उसके पहले 
1000 दिनों के पोषण द्वारा निर्धारित होता ह ै जो आवास, 
बीमारी, स्वच्छता, घर पर भोजन की उपलब्धता, घर में लिग 
समानता जैसे निर्धारकों से जड़ेु होते हैं । स्कू लों में आधारभतू 
परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी तरह से काम करने 
वाले स्कू लों के अलावा सचुारु रूप से चलने वाले ग्राम्य-
जीवन की आवश्यकता होगी ।

टीआरआई में शिक्षा सम्बन्धी जो प्रयास किए जाते हैं वे, 
समदुाय के नेततृ्व के साथ, गाँव में  बहु-आयामी परिवर्तन के 
लिए की जाने वाली अपनी व्यापक कार्रवाई के साथ जड़ेु हुए 
हैं । हमारी समझ में हमारे स्कू लों की ख़राब स्थिति के प्रमखु 
कारणों में से एक ह ैतीन-तरफ़ा विश्वास का अभाव : समदुाय-
विद्यालय, स्कू ल-शिक्षक और बाल-समदुाय में अलगाव ह ै। 
टीआरआई एक बहु-विध दृष्टिकोण लेकर इसे सम्बोधित 
करने के लिए स्थितियों का निर्माण करने का प्रयास करता ह ै। 
स्कू ल और शिक्षकों के उत्तरदायित्व में वदृ्धि और बेहतर कक्षा 

1भारत के सबसे बड़े ग़ैर-सरकारी संगठन प्रथम द्वारा संचालित वार्षिक सर्वेक्षण, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) 2005 से ।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों का रूपान्तरण : 
समुदाय केन्द्रित दृष्टिकोण 
जावेद सिद्दीकी
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  तरीक़े 	   विवरण	 सफलता कैसे दिखती है? 

माता-पिता की 
अन्तःक्रियात्मकता बढ़ाना

माता-पिता व स्कू ल के 
जडु़ाव को सदुृढ़ करना

(क) स्कू ल के साथ स्थानीय 
समदुायों के जडु़ाव को सदुृढ़ 
बनाना
(ख) शिक्षा का समर्थन 
करने के लिए स्थानीय 
पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण 
और उसे बनाए रखना

शिक्षक प्रेरणा और क्षमताओ ं
में वदृ्धि

यह बच्चे को माता-पिता द्वारा समर्थन दनेे पर केन्द्रित ह,ै इसमें ये 
बातें शामिल हैं–
•	 माता-पिता में शिक्षा और उद्देश्य की समझ का निर्माण
•	 बचपन से सम्बन्धित  वैकल्पिक विचारों और बच्चे को घर में 

समर्थन दनेे के लिए माता-पिता को संवेदनशील बनाना
•	 घर में अधिगम की सामग्री, प्रिंट समदृ्ध वातावरण
•	  माता-पिता एवं बच्चे  द्वारा संयकु्त कार्य और प्रस्तुतिकरण

यह स्कू ल और शिक्षक के साथ माता-पिता के जडु़ाव पर केन्द्रित ह,ै 
इसमें ये बातें शामिल हैं – 
•	 पीटीए और ऐसी ही अन्य संरचनाओ ंके माध्यम से, जहाँ भी 

सम्भव हो अपने बच्चे के बारे में शिक्षक के साथ संवाद करने 
के लिए माता-पिता का सहयोग  करना 

•	 उन्हें अपने बच्चे और उसके अन्य साथियों के अधिगम की 
उपलब्धि का आकलन करने के लिए तैयार करना

•	 शिक्षकों व बच्चों की अन्तःक्रिया और स्कू ल की गतिविधियों 
का समर्थन करने के लिए माता-पिता का समहू बनाना

यह “समदुाय” पर केन्द्रित ह ैजिसमें माता-पिता के अलावा अन्य 
ग्राम वासी, महिला सामहूिक संस्थाए,ँ पारम्परिक सामहूिक संस्थाए,ँ 
पंचायत नेता  आदि शामिल हैं और इनमें निम्नलिखित जड़ुाव हो 
सकते हैं – 
•	 स्थानीय स्कू ल के साथ स्वत्व, जड़ुाव, समर्थन और गर्व की 

भावना का विकास
•	 स्कू ल के बारे में  नागरिक समझ जिसमें आरटीई के तहत 

अनिवार्य बनुियादी अवसंरचना, शिक्षक और सरकार से 
समर्थन शामिल ह ै

•	 एसएमसी को सदुृढ़ बनाना – अपनी भमूिका के बारे में सदस्यों 
की समझ

•	 गाँव  शिक्षा समिति, जनपद शिक्षा उपसमहू आदि का कार्य
•	 बच्चों को स्कू ल भजेने के लिए साथियों का सामाजिक दबाव
•	 ड्रॉप-आउट बच्चों के साथ सामदुायिक जड़ुाव
•	 शाम को बच्चों का एक-दो घण्टों के लिए पढ़ना आदि  सामान्य 

मदु्दे हैं
•	 सामदुायिक स्वयंसेवक – शिक्षा-मित्र/पैरा-शिक्षक द्वारा बच्चों 

का कक्षा के बाहर/ऑफ़-क्लासरूम समर्थन करना 
•	 शिक्षण प्रोत्साहन केन्द्र, पसु्तकालय, बाल गतिविधि केन्द्र 

आदि

यहाँ शिक्षक के शिक्षा के मिशन के साथ सम्बद्ध होने पर ध्यान 
केन्द्रित किया गया ह ै। इसमें ये बातें शामिल हैं – 
•	 अभिस्वीकृति के लिए औपचारिक तंत्र
•	 वार्तालाप और सहकर्मी समहू
•	 शिक्षक संसाधन केन्द्र
•	 बेहतर कक्षा सामग्री और विधियाँ-वर्क  शीट, शिक्षण-अधिगम 

सामग्री

माता-पिता अपने बच्चे के अधिगम में 
निवेश करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और 
उनकी मदद करते हैं

माता-पिता इसका औचित्य समझते 
हैं और इस पर एक राय ह ै कि उनके 
बच्चे की परवरिश कैसी हो रही ह,ै यह 
उन्हें जानना चाहिए । वे स्कू ल के वैध 
मामलों का समर्थन करने में भी आगे 
बढ़कर रुचि दिखाते हैं ।

स्थानीय समदुाय स्कू ल के प्रति 
अपनत्व का भाव रखता ह,ै रुचि रखता 
ह,ै जड़ुा हुआ ह ै और इसकी अच्छी 
कार्य पद्धति का समर्थन करता ह ै। 
शिक्षा के सहायक तंत्र स्थापित करने 
के लिए योगदान (स्वयंसेवा, वित्त या 
संसाधन आदि के माध्यम से) दतेा ह ै।

शिक्षक प्रेरित हैं और कक्षाओ ं को 
बेहतर, सार्थक, आकर्षक और सीखने 
के लिए असरदार बनाने में सक्षम हैं 
और अपने कार्य का आनन्द ले रह ेहैं ।
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अनभुवों के लिए शकै्षिक नवाचार लाने की दिशा में काम किया 
जा रहा ह ै। इसके अलावा लक्ष्यों और जड़ुाव को आकार 
दनेे में माता-पिता की आकांक्षाओ ंऔर समदुाय की साझा 
ज़िम्मेदारी और उत्तरदायित्व का सकारात्मक रूप से उपयोग 
करने के प्रयास भी किए जा रह ेहैं । टीआरआई की शिक्षा क्षेत्र 
परिषद ने वांछित परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित रास्तों 
का विस्तृत विवरण दिया ह ै:

सामुदायिक कार्रवाई के लिए अवसरों का निर्माण 
करना
पिछले प्रयासों से हमें जो सीख मिली उसके आधार पर हमने 
अपने नए प्रयासों में समदुाय की भागीदारी को केन्द्र में रखा 
ह ै। जिन समदुायों को अधिकतर निरक्षर माना जाता ह,ै उन्हें 
बच्चों के अधिगम में योगदान दनेे में असमर्थ माना जाता ह ै। 
इसलिए यह स्कू लों से सम्बन्धित निर्णय लेने की प्रक्रिया से 
अलग हो गया ह ै। हम स्कू ल प्रबन्धन समिति (एसएमसी) 
और गाँव/पंचायत शिक्षा समितियों जैसे अनिवार्य जड़ुाव से 
परे जाकर उसे विस्तारित करने का प्रयास कर रह ेहैं । हम चाहत 
हैं कि समदुाय बच्चों को कक्षा के बाहर समर्थन प्रदान करने, 
माता-पिता को संगठित करने और गाँव में समर्थनकारी प्रिंट-
समदृ्ध वातावरण बनाने की ज़िम्मेदारी भी ले । जिस महत्त्वपरू्ण 
चनुौती को सम्बोधित किया जा रहा ह ै वह ह ै समदुाय का 
स्वत्व और माता-पिता का स्कू लों के साथ जड़ुाव स्थापित 
करना जो मौजदूा विश्वास के अभाव को दरू कर सकता ह ै
और शिक्षकों के मन में प्रयोजन का भाव ला सकता ह ै। इस 
प्रकार हमारा प्रयास इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता ह ै कि 
सामदुायिक समहूों, पंचायत और उनके मखुियाओ ंके साथ 
काम करके उन्हें स्थानीय स्कू ल प्रणाली की ज़िम्मेदारी लेने 
और उसे मज़बतू करने की ओर प्रवतृ्त किया जाए । इसके 
अतिरिक्त समदुाय में से ही सामाजिक रूप से प्रेरित स्थानीय 
महिलाओ ंके एक कैडर को एसएमसी, पीआरआई-मंच जैसे 
सार्वजनिक प्रणाली इटंरफेस मचंों को प्रोत्साहित करने और 
समर्थन दनेे के लिए तैयार किया जा रहा ह ै।

स्कू ल के शिक्षकों के साथ समानान्तर जड़ुाव उनकी क्षमता 
का समर्थन करने और उन्हें समदुाय और पीआरआई से जोड़ने 

की कोशिश करता ह ैजिससे कि वे उनकी सहायता व समर्थन 
के साथ अपने कर्तव्यों को परूा कर सकें  । इस प्रकार परिवर्तन 
का सिद्धान्त (अ) ‘सामदुायिक कार्रवाई’ को शरुू करने 
(आ) माता-पिता की बेहतर भागीदारी (इ) शिक्षा प्रणालियों 
की वितरण क्षमता को मज़बतू करने की ओर ध्यान दतेा ह ै। 
परिणाम और सामदुायिक नेततृ्व हमारे दृष्टिकोण के महत्त्वपरू्ण 
तत्व हैं, विशषे रूप से इसलिए क्योंकि हम यह चाहत हैं कि 
गाँवों, स्कू लों में हमारी उपस्थिति से परे भी हमारे प्रयास चलते 
रहें । अधिगम को बढ़ावा दनेे वाले वातावरण को बनाने वाली 
प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए हमें समदुाय के भावात्मक 
और प्रभावी जड़ुाव की आवश्यकता ह ै।

इन प्रयासों के लिए समदुाय के साथ जड़ुाव के ऐसे नए 
तरीक़ों और नए आचारों को बढ़ावा दनेे की आवश्यकता ह,ै 
जो सामदुायिक स्वयंसेवकों की भागीदारी जैसे व्यावहारिक 
तरीक़ों से समर्थित हों । ऐसा करने के लिए शिक्षा के बारे में 
उनके दृष्टिकोण निर्माण करना आवश्यक ह ै और साथ ही 
उन्हें बच्चों के जीवन-तंत्र तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की 
ज़िम्मेदारियों को आकार दनेे में स्कू ल की भमूिका की सराहना 
करनी चाहिए । समदुाय आधारित संरचनाए ँ– जैसे संस्थाओ ं
के संघ और अन्य सामहूिक संगठन इस जड़ुाव के केन्द्र बिन्दु 
हैं । समदुाय में आयोजन और प्रक्रियाओ ंको महिलाओ ंद्वारा 
सगुमीकृत किया जाता ह ैताकि एक ऐसा वातावरण तैयार हो 
जो अधिगम को बढ़ावा द ेऔर स्कू ल के साथ समदुायों की 
भागीदारी शरुू हो । जड़ुाव की इस प्रक्रिया को संस्थागत बनाने 
के लिए उनकी क्षमताओ ंको मौजदूा कार्यात्मक संरचनाओ ं
के साथ काम करने के लिए मज़बतू किया जाता ह ै जैसे 
स्कू ल प्रबन्धन और ग्राम पंचायत में स्थायी समितियाँ । यह 
इन संरचनाओ ं को समदुाय के लिए अधिक पारदर्शी और 
उत्तरदायी बनाने के लिए एक व्यापक आधार भी प्रदान करता 
ह ैऔर इस प्रकार उन्हें स्कू ल के विकास की प्रक्रिया में शामिल 
करता ह ै।

इसके बाद हस्तक्षेप आरम्भ किए जाते हैं जो शिक्षा-विकास 
की पहल पर काम करने के लिए समदुाय आधारित संरचनाओ ं
की क्षमताओ ंको विकसित करते हैं । बच्चों, माता-पिता और 

शिक्षा प्रणाली को सदुृढ़ 
करना 

क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर निगरानी और समर्थन प्रणाली को 
सदुृढ़ करना;
•	 नए तरीक़ों की शरुुआत को एक सतत प्रक्रिया बनाने के लिए 

सीआरसी और बीआरसी बैठकों में भागीदारी 
•	 सीआरसी और बीआरसी की भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम 

का विस्तार करने के लिए बीईओ के साथ काम करना
•	 इस बात की ओर शासन और प्रशासनिक संरचनाओ ं को 

संवेदनशील बनाना और उन्हें संस्थागत बनाने की दिशा में ले 
जाना

शिक्षा दफ्तरशाही और स्थानीय 
तंत्र शिक्षकों, मखु्य अध्यापकों के 
समर्थनकारी हैं
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सामदुायिक स्वयंसेवकों द्वारा डिज़ाइन की गई गतिविधियाँ 
स्थानीय समदुाय संगठन द्वारा लाग ूकी जाती हैं, इसके लिए 
सचूना प्रदान करने की नियमित प्रक्रिया मौजदू ह ैऔर प्रगति 
के बारे में समयोचित जानकारी दनेे की व्यवस्था भी ह ै। 

प्रगति
टीआरआई के प्रारम्भिक शिक्षा पायलट मध्य प्रदशे, झारखण्ड 
और पश्चिम बंगाल के 11 ब्लॉक में 2017 में शरुू हुए । प्रत्येक 
ब्लॉक में सामदुायिक सामहूिक संस्थाओ ं के साथ मिलकर 
शिक्षा संसाधन संगठन2 द्वारा भागीदारी की प्रक्रिया की जाती 
ह ै। मध्य प्रदशे में टीआरआईएफ ने शिक्षकों और सीआरसी 
के साथ काम करने और इस प्रयास के लिए एक सहायक 
वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ औपचारिक 
समझौता किया ह ै। सभी संसाधन संगठन टीआरआई की 
शिक्षा क्षेत्र परिषद का हिस्सा हैं जो व्यापक रणनीति को 
एकीकृत करता ह ैऔर समय-समय पर प्रगति का आकलन 
करता ह ै।

इसने पारस्परिक अधिगम, सहकर्मी समर्थन और संयकु्त रूप से 
कार्य करने के अवसर दिए हैं । संसाधन संगठनों ने काम करने 
के पाँच तरीक़ों के लिए कार्यक्रम बनाए हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 
स्कू लों की बेसलाइन स्थिति परूी हो चकुी ह ैजिससे सन्दर्भ-
विशिष्ट रणनीतियों और गतिविधियों की जानकारी मिली ह ै। 
आज 566 गाँवों में 731 समदुाय स्वयंसेवक अपने गाँवों में 
स्कू लों और ऑफ़-स्कू ल प्रक्रियाओ ंको मज़बतू बनाने में लगे 
हुए हैं । महिला स्व-सहायता समहूों के मखुिया वाले 192 ग्राम 
संगठनों ने अपने गाँव के स्कू लों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए 
हैं । 56 ज़िलों में समानान्तर सहायक अधिगम के स्थान जैसे 
कि पसु्तकालयों और शिक्षण केन्द्रों की शरुूआत की गई ह ै
और 110 गाँवों में ग्राम संगठन शिक्षकों का समर्थन करने के 
लिए बालमलेों का आयोजन करते हैं । सामदुायिक सदस्यों 
की इस तरह की सक्रिय भागीदारी के साथ 262 स्कू लों में 
एसएमसी के जड़ुाव को नियमित किया गया ह ैऔर 176 गाँवों 
में एसएमसी ग्रामसभा/पंचायत से जड़ुी हुई हैं जहाँ शकै्षिक मदु्दों 
से सम्बन्धित सरोकारों को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता 
ह ै। 319 शिक्षकों के साथ शिक्षक-प्रशिक्षण और विभिन्न 
क्षमता निर्माण के प्रयास किए गए हैं जिनमें टीएलएम और 
वैकल्पिक कक्षा-प्रक्रियाओ ंका प्रभावी उपयोग शामिल ह ै। 
मई 2018 में शरुू किया गया पहला वार्षिक डिपस्टिक (किसी 
समस्या के दायरे या गहराई का मापन) अध्ययन यह दिखाएगा 
कि क्या ऐसा शकै्षिक प्रयास अधिगम के बेहतर परिणाम द े
सकता ह ैजो सभी घटकों के साथ-साथ काम करता ह ैजैसे 

बच्चे, माता-पिता, समदुाय, शिक्षक, स्कू ल और जो समदुाय 
के नेततृ्व वाले बहु-आयामी प्रयास के सन्दर्भ में स्थित हो ।

जिस क्षेत्र में यह स्पष्ट रूप से प्रगति कर रहा ह ैवह ह ैस्कू ल के 
कार्यकलापों में समदुाय के सदस्यों की भागीदारी । एक महिला 
मखुिया ने परिवर्तन की इस इच्छा को परूी तरह से अपना लिया 
ह-ै‘हम अपने जीवन के बारे में काफ़ी बरुा महससू करते हैं, 
काश!  हम पढ़ सकते...तो हमें ‘गँवार’ (अशिक्षित) नहीं कहा 
जाता, हम नहीं चाहत कि हमारे बच्चों को ऐसी स्थिति का 
सामना करना पड़े!’ राजस्थान ब्लॉक के दवेला गाँव की एक 
मखुिया रंजिता दवेी ने समदुाय के लिए शिक्षा के महत्त्व को इस 
तरह से व्यक्त किया ‘...अगर बच्चों में ज्ञान और समझ ह ैतो 
वे स्वच्छता के साथ जीवन जीत हैं, वे दसूरों के साथ बात कर 
सकते हैं और समझ सकते हैं कि दसूरे क्या कह रह ेहैं । वे गाँव 
की सीमा के बाहर की चीज़ों को जान और समझ सकते हैं...
वे जान सकते हैं कि कौन-सी सरकारी सहायता और योजनाए ँ
उपलब्ध हैं और इन योजनाओ ंका लाभ कैसे उठाया जाए ।’

सदुरू ग्रामीण विद्यालयों के लिए कुछ आशाजनक संकेत 
दिखाई द ेरह ेहैं जैसे कक्षा में बेहतर उपस्थिति, शिक्षकों का 
स्कू लों और बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करना, बच्चों 
के साथ माता-पिता की भागीदारी, शिक्षकों को मान्यता दनेे के 
सामदुायिक प्रयास, एसएमसी बैठकों की गणुवत्ता इत्यादि । 
समदुायों ने संसाधन एकत्रित किए हैं, बच्चों के लिए गतिविधि 
केन्द्र बनाए हैं और ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए हैं । 
बांकुरा में उत्साहित स्कू ल शिक्षकों ने अपने अनभुवों, शिक्षण 
सम्बन्धी सर्वोत्तम तरीक़ों को साझा करने और अपने लेखन 
कौशल को पैना करने के लिए स्थानीय पत्रिका शरुू की ह ै। 
मकुुन्दपरु प्राइमरी स्कू ल के शिक्षक लक्ष्मण महतो ने कहा कि 
‘पत्रिका प्रगतिशील क्षेत्र की आवाज़ बन गई ह.ै.. नियमित 
रूप से निकलने वाली इस पत्रिका में इस परेू क्षेत्र की प्रगति 
और विचार-शक्ति की आवाज़ बनने की सम्भावना ह ैऔर यह 
बात अच्छी शिक्षा का कारण बनने में मदद कर रही ह ै।’ 

टीआरआई में यह प्रारम्भिक अनभुव हमें ग्रामीण स्कू लों को 
बेहतर बनाने के लिए अभिसारी (convergent) कार्रवाई की 
शक्ति में विश्वास दिलाता ह ै।
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जावेद सिद्दीकी एक प्रबन्धक के रूप में, ट्राँसफॉर्म रूरल इडंिया (टीआरआई) के शिक्षा क्षेत्र परिषद का कार्य सम्भालते हैं । वे साझदेारी की शरुुआत 
और उसे आगे बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार हैं । गहरी समझ तथा ज़मीनी-स्तर की रणनीतिक कार्रवाइयों के लिए फील्ड में सहायता भी दतेे हैं । प्राथमिक 
शिक्षा और विकास के क्षेत्र में उन्हें बीस साल का पेशवेर अनभुव ह,ै जिनमें से ग्यारह वर्षों तक उन्होंने भारत भर में ग़ैर-सरकारी संगठनों और राज्य शिक्षा 
निकायों के अनसुन्धान सहयोगी के रूप में काम करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजना घटकों का प्रबन्धन किया । टीआरआई फ़ाउंडेशन में शामिल 
होने से पहले, जावेद ने एकलव्य, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन जैसे प्रमखु संगठनों के साथ विज्ञान-शिक्षा पर काम किया ह ै। उन्होंने सरकारी और ग़ैर-सरकारी 
संस्थाओ ंजैसे एससीईआरटी, बीजीवीएस महाराष्ट्र, दसूरा दशक राजस्थान, आर्च, नचिकेता ट्रस्ट आदि के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में भी काम किया 
ह ै। जावेद ने एशियन इसं्टिट्यटू ऑफ़ मनेैजमेंट, फिलीपींस से विकास प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की ह ै। इसके अलावा उन्होंने वनस्पतिशास्त्र 
में स्नातकोत्तर एवं ससेक्स विश्वविद्यालय, य.ूके. से अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा और विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की ह ै। उनसे javed@trif.in पर सम्पर्क  
किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल
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क्षा, समाज का एक प्रमखु सरोकार ह ै। 
स्वाभाविक रूप से हम एक व्यक्ति और समाज 
के रूप में हमशेा बेहतर शिक्षा के बारे में सोचते हैं 

जिससे व्यक्तियों का और अन्ततः समाज का समग्र विकास हो 
सके । आज गणुवत्तापरू्ण शिक्षा के विचार ने गति पकड़ ली ह ै। 
शिक्षाविदों और यहाँ तक कि आम लोगों के बीच भी यह शब्द 
सरोकार और बहस का विषय ह ै। वास्तव में तो शिक्षा अपनी 
प्रकृति और परिणाम में गणुात्मक ही ह ै। चर्चा या सरोकार का 
विषय तो उसकी प्रक्रिया, विषय-सामग्री आदि होना चाहिए । 
गणुवत्तापरू्ण शिक्षा सनुिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 
कई हस्तक्षेप और अभिनव विचार लाग ूकिए जा रह ेहैं और 
उन्हें अभ्यास में भी लाया जा रहा ह,ै विशषे रूप से प्राथमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में ।

हमारे राज्य में गणुवत्तापरू्ण शिक्षा सनुिश्चित करने के लिए 
प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षकों के सतत पेशवेर 
विकास के लिए पच्चीस से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई 
ह ै ताकि उनकी पेशवेर आवश्यकताओ ं और चनुौतियों को 
परूा किया जा सके । इसके अलावा, उद्देश्य यह ह ैकि कक्षा को 
आकर्षक बनाया जाए, कक्षा की गतिविधियों में प्रभावशीलता 
और जीवन्तता लाई जाए और सबसे महत्त्वपरू्ण बात यह ह ैकि 
बच्चों को एक ऐसा अनकूुल माहौल प्रदान किया जाए जहाँ वे 
अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें  ।

कला एकीकृत शिक्षा (आर्ट इटंीग्रेटेड लर्निंग-एआईएल), 
साक्षरता से सम्बन्धित स्कू ल तैयारी कार्यक्रम, प्रारम्भिक 
साक्षरता, गणना कौशल, आनन्ददायक रूप में अगँ्रेज़ी जैसे 
पेशवेर विकास कार्यक्रम निरन्तर लाग ू किए जा रह े हैं जो 
गणुवत्तापरू्ण शिक्षा की आवश्यकताओ ंको परूा करने में काफ़ी 
प्रभावी और सहायक साबित हुए हैं ।

कला एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम (एआईएल) एनसीईआरटी 
के प्रमखु कार्यक्रमों में से एक ह ै। इसे 2013 में बिहार में 
एससीईआरटी बिहार की पहल और यनूिसेफ़ के समर्थन के 
साथ शरुू किया गया था । मास्टर ट्रेनर्स के बैच एनसीईआरटी 
की विशषेज्ञ संसाधन टीम द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे । तब से 
एआईएल कार्यक्रम में बढ़ोतरी कर दी गई और अब यह सीपीडी 
का एक महत्त्वपरू्ण हिस्सा ह ै। प्रारम्भ में इसे परू्ण समर्थन और 

उत्साह के साथ 20 ज़िलों के 200 स्कू लों में शरुू किया गया 
जिनमें से प्रत्येक ज़िले में 10 स्कू ल हैं । शिक्षकों, सीआरसीसी 
एवं बीआरपी को एआईएल की शिक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण 
दिया गया । इसके तात्कालिक परिणाम काफ़ी सकारात्मक 
हैं । वास्तव में सीखने की प्रक्रिया में कला के एकीकरण ने न 
केवल स्कू लों में एक दोस्ताना और आनन्ददायक वातावरण 
बनाया ह,ै बल्कि यह कक्षा की गतिविधियों में जीवन्तता और 
आकर्षण को वापस लाने की एक गतिशील शकै्षणिक प्रक्रिया 
के रूप में भी स्थापित हो गया ह ै। बच्चों की उपस्थिति, जड़ुाव 
और भागीदारी कई गनुा बढ़ गई ह,ै स्कू ल के वातावरण में 
पहला और सबसे महत्त्वपरू्ण परिवर्तन जीवन्त चतेना सत्र 
(प्रातःकालीन प्रार्थना सभा) के रूप में साफ़ नज़र आता ह ै।

बाल-संसद और प्रशिक्षित शिक्षकों के सक्षम नेततृ्व में बच्चे 
नियमित तालबद्ध तरीक़ से विभिन्न शलैी में अलग-अलग 
आकार बनाते हैं । राज्य की प्रार्थना और राष्ट्रगान के अलावा 
चतेना सत्र में वे उत्साहजनक रूप से भक्ति और स्थानीय 
लोक-गीत भी गाते हैं जो उनकी संस्कृति  का सार ह ै। समाचार 
पढ़ना, स्थानीय समाचार लिखना और एकत्र करना, कविता 
पाठ, प्रेरक वार्ता, जन्मदिन और पर्व मनाना, सामाजिक और 
सांस्कृति क समारोह आदि प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के 
नियमित अगं बन गए हैं । दिलचस्प बात यह ह ै कि चतेना 
सत्र की गतिविधियाँ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि उन्हें 
आसानी से विभिन्न विषयों, अवधारणाओ ं और कक्षा-
गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जा सकता ह ै। 

उदाहरण के लिए यदि बच्चे किसी विशषे दिन किसी विशषे 
आकार या डिज़ाइन में खड़े हैं तो हो सकता ह ैकि यह कक्षा 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहल
मनोज कुमार त्रिपाठी

शि
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के निर्माण में मदद करता ह ै। महत्त्वपरू्ण बात यह ह ैकि इन सभी 
प्रक्रियाओ ंमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती ह ै इसलिए 
वे इनके साथ परूी तरह से जड़ु जाते हैं । अलग-अलग कक्षा-
स्तरों और विभिन्न विषयों के साथ जोड़ने के लिए जब दृश्य 
और प्रदर्शन कलाओ ंके विभिन्न रूपों को पहचानकर कक्षा 
में उनका उपयोग किया जाता ह ै तो कक्षा में एक जीवन्त 
वातावरण का निर्माण होता ह,ै जो बच्चों के लिए दिलचस्पी 
और ख़ुशी से भरा होता ह ै। शकै्षणिक दृष्टि से भी एआईएल 
बच्चों को कल्पना और व्यक्त करने, अपनी रचनात्मकता और 
अभिव्यक्ति को दर्शाने, अवधारणाओ ं को समझने, उपयकु्त 
कौशल विकसित करने जैसे और कई अन्य अवसर प्रदान 
करता ह ै। गणुवत्तापरू्ण शिक्षा का वातावरण निर्मित करने 
के लिए एससीईआरटी और डाइट द्वारा उचित प्रशिक्षण, 
अकादमिक इनपटु और समर्थन के साथ परेू राज्य के ज़्यादातर 
स्कू लों में एआईएल के शिक्षणशास्त्र को अपनाया जा रहा ह ै। 

गणुवत्तापरू्ण शिक्षा में एक और दिलचस्प तथा अभिनव 
हस्तक्षेप ह ैचहक  जो स्कू ल की तैयारी (स्कू ल रेडिनस प्रोग्राम) 
का कार्यक्रम ह ै। पहली बार स्कू ल आने वाले बच्चों को स्कू ल 
में अपना स्थान और पहचान प्राप्त होनी चाहिए । उन्हें स्कू ल 
अपने घरों के जितना ही सखुद लगना चाहिए । स्कू ल का 
वातावरण अनकूुल, मतै्रीपरू्ण और आनन्ददायक होना चाहिए, 
जिससे बच्चे स्कू ल के साथ अन्तरंगता महससू करें । यह 
कार्यक्रम अधिगम की सनुिश्चितता के लिए ‘तैयार बच्चे और 

1 से 8 के लिए आकार, माप और परिमाप के बारे में चर्चा 
और समझ का एक बिन्दु हो । प्राथमिक कक्षाओ ं के लिए 
यह अवलोकन, पहचान, आत्मसात्करण (assimilation), 
वर्गीकरण इत्यादि का विषय हो सकता ह ैजबकि उच्च कक्षाओ ं
के लिए यह परिमाप, क्षेत्रफल, मापन आदि का विषय ह ै।

एआईएल, प्रचरु मात्रा में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के 
साथ स्थानीय कला और सांस्कृति क घटकों को एकीकृत 
करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और अवसर प्रदान करता ह ै। 
रंग और क्रे यॉन, रेत और मिट्टी, काग़ज़ और पत्तियाँ, कपड़े 
और परिधान, इस कार्यक्रम में शामिल हर चीज़ एक प्राकृतिक 
भावना प्रदान करती ह ै। यह कार्यक्रम विभिन्न अवधारणाओ ं
को बेहतर तरीक़ से समझने के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री 

तैयार स्कू ल’ की भावना पर आधारित ह ै। चहक कार्यक्रम 
इस मिथक को तोड़ रहा ह ैकि केवल शिक्षक ही अधिगम को 
सनुिश्चित कर सकता ह ै। यह कार्यक्रम दृढ़ता से इस तथ्य को 
स्थापित करता ह ैकि प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती 
ह ैऔर वह सीखने के लिए तैयार होता ह ै। यह 24 दिवसीय 
कार्यक्रम नए सत्र के प्रारम्भ में, ज़्यादातर नए प्रवेश लेने वाले 
बच्चों के साथ शरुू होता ह ै। बच्चों के सन्दर्भ, पषृ्ठभमूि और 
पिछले अनभुवों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम इस तरह 
से डिज़ाइन किया गया ह ैकि बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट 
के स्कू ल के वातावरण से परिचित हो सकें  ।

चहक की गतिविधियों के ज़रिए यह सनुिश्चित करने का प्रयास 
ह ै कि बच्चों के लिए स्कू ल एक स्नेहपरू्ण, आकर्षक और 
भयरहित स्थान हो, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो पहली बार 
स्कू ल आ रह ेहैं । जो बच्चे पहले कभी प्री-स्कू ल नहीं गए हों, 
हाशिए वाली पषृ्ठभमूि से हों और या जिन्हें पाँच या छह वर्ष 
की कच्ची उम्र में अपेक्षित मनोवैज्ञानिक समर्थन नहीं मिल 
पाया हो – यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए इन परिस्थितिजन्य 
कमियों की भरपाई करने की कोशिश भी करता ह ै।

चहक कार्यक्रम, स्कू ल और वहाँ के शिक्षकों के लिए बच्चों 
को समझने और उन्हें अपनाने की प्रक्रिया को भी आसान 
बनाता ह ै। इस कार्यक्रम में कहानी कहना, खले-कूद, सही 
हाव-भाव के साथ कविता-पाठ, अभिनय, गायन, नतृ्य व 
नाटक, मिट्टी, रेत, क्रे यॉन और रंगों के साथ खलेना, स्केचि गं, 
पेंटिग, अवलोकन और नेचर वॉक के माध्यम से आसपास के 
वातावरण की पहचान करना शामिल ह ै। 



अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            65

बिहार बाल भवन किलकारी, बिहार शिक्षा परियोजना, 
एससीईआरटी बिहार और यनूिसेफ़ के समर्थन से राज्य के 
सभी स्कू लों में चहक कार्यक्रम लाग ूकिया जा रहा ह ै। कक्षा 
1 और 2 के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ह ै। शिक्षक न 
केवल प्रशिक्षण का आनन्द ले रह े हैं बल्कि बदलाव लाने 
के लिए अपने-अपने स्कू लों में एक आनन्दपरू्ण, जीवन्त और 
मतै्रीपरू्ण माहौल भी बना रह ेहैं । 

गणुवत्तापरू्ण शिक्षा हते ु एक अन्य पहल ह ै - खलेे पढ़े बढ़े 
बिहार जो खले आधारित अधिगम कार्यक्रम ह ै। यह सच ह ै
कि हर बच्चे में बहुत सारी क्षमता होती ह ैऔर वह रचनात्मक 
ऊर्जा और शक्ति से भरा होता ह ै। बच्चे प्रकृति से जिज्ञास ुऔर 
अन्वेषणशील होते हैं, उनमें नेततृ्व करने के सहज गणु और 
सहयोग और मदद करने की प्रवतृ्ति होती ह ै। वे अपनी परूी 
ताक़त और क्षमता के साथ अपने इच्छित तरीक़ से कार्य करने 
की कोशिश करते हैं । उनकी संलग्नता और गतिविधियों को 
दखेकर हम इसका अनभुव कर सकते हैं ख़ासकर तब जब वे 
खले रह ेहों । उनके इस गणु को दखेकर हम यह महससू कर 
सकते हैं कि उनके सामर्थ्य और गणुों को अधिगम के संवर्धन 
के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता ह ै। 

खले-कूद में उन्हें अपने उत्साह, जोश और भागीदारी की परू्ण 
क्षमता दिखाने के अवसर मिलते हैं । इसी धारणा के साथ 
राज्य में खले-आधारित-अधिगम का कार्यक्रम खलेे पढ़े बढ़े 
बिहार शरुू किया गया ह ै। इस कार्यक्रम की ख़ासियत यह 
ह ै कि इसमें बच्चों के अनकूुल विभिन्न खलेों को शामिल 
किया गया ह ैजो गणित, विज्ञान और भाषायी कौशलों की 
अवधारणाओ ंके साथ सही ढंग से एकीकृत किए गए हैं । खले 
आधारित अधिगम की थीम ‘विकास के लिए खले’ ह ै। इसमें 

विभिन्न श्रेणियों के लगभग सभी खलेों और खले सम्बन्धी 
गतिविधियों को शामिल किया गया ह ै। खलेों को इस तरह 
से डिज़ाइन और संशोधित किया गया ह ैकि बाहर खलेे जाने 
वाले खले आसानी से कक्षा के अन्दर भी एक छोटी-सी जगह 
में खलेे जा सकते हैं । इसमें स्वास्थ्य और आरोग्य, स्वच्छता 
और शारीरिक साक्षरता भी शामिल ह ै। स्थानीय विशिष्ट खलेों 
के महत्त्व को समझते हुए उनका चयन भी किया गया ह ैताकि 
बच्चे अपनी रुचि के अनसुार, रचनात्मकता के साथ और 
खले-खले में ही सीख सकें  ।

यह कुछ पहल हैं जो राज्य में गणुवत्तापरू्ण शिक्षा की माँग 
और चनुौतियों को परूा करने के लिए चलाई जा रही हैं । इन 
कार्यक्रमों की लागत कम ह ैऔर यह स्थानीय संसाधनों पर 
आधारित हैं, इसलिए स्कू ल, शिक्षक, बच्चों और यहाँ तक 
कि माता-पिता ने भी इन्हें आगे बढ़कर अपनाया ह ैऔर इनके 
साथ जड़ु गए हैं ।

सबसे महत्त्वपरू्ण बात यह ह ैकि इन सभी कार्यक्रमों की प्रकृति 
समावेशी ह ैऔर किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना इनमें 
सभी की भागीदारी और जडु़ाव के लिए पर्याप्त अवसर हैं । 
इसमें कोई शक़ नहीं कि यह कार्यक्रम सरल, रोचक और सहज 
हैं क्योंकि वे सभी को शामिल करने का अवसर प्रदान करते 
हैं । उनका प्रभाव अधिक स्थितिपरक और तत्काल होता ह ै
जिसकी तलुना अनभुवजन्य आकँड़ों के साथ भी नहीं की जा 
सकती ।

प्रत्येक दिन एक नई आशा, अपेक्षा और अनभुवों से भरा 
नया क्षितिज साथ लेकर आता ह ै। बच्चे अपने अनभुवों और 
स्थानीय संसाधनों के साथ इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को 
आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपरू्ण भमूिका निभा रह ेहैं । यह सभी 
कार्यक्रम समदुाय को क़रीब लाने के अवसर प्रदान करते हैं 
और कई जगहों पर चलाए जा रह ेहैं । 

मनोज कुमार त्रिपाठी वर्तमान में सरकारी स्कू ल, भले डुमरा, आरा, भोजपरु, बिहार में प्रधानाध्यापक हैं । वे डाइट पिरौटा, भोजपरु में अतिथि विद्वान हैं । 
वे प्राथमिक कक्षाओ ंकी विज्ञान-पसु्तकों, डीएलएड की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और स्व-अधिगम सामग्री तथा सेवा-परू्व व सेवाकालीन शिक्षक-प्रशिक्षण 
मॉड्यलू के विकास के साथ जड़ेु हुए हैं । वे एससीईआरटी बिहार एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के ट्रेनर, विषय-विशषेज्ञ और राज्य संसाधन समहू 
के सदस्य हैं । उनसे manojtripathy365@gmail.com पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 
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सन्दर्भ
शिक्षक सभी शकै्षिक सधुारों का केन्द्र होते हैं – यह विचार 
शकै्षिक प्रक्रियाओ ंमें परिवर्तन का अन्तर्निहित सिद्धान्त ह ै। 
इसलिए सामान्यतया शिक्षकों को सक्षम करना शिक्षा की 
अधिकांश सरकारी पहलों का परूक ह ै। यहाँ पर परूक शब्द का 
प्रयोग बहुत सोच-समझकर किया गया ह ै– हालाँकि प्रयोजन 
तो यह ह ैकि शिक्षकों को परिवर्तन लाने के लिए सक्षम किया 
जाए, लेकिन फिर भी शिक्षक एक प्रमखु भमूिका निभाने के 
बजाय परूक बनकर रह जाते हैं । इसका स्पष्ट उदाहरण ह ैराज्यों 
में सतत और व्यापक मलू्यांकन का क्रियान्वयन । अधिकतर 
राज्यों में अच्छे अध्यापन का सदुृढ़ीकरण एक ऐसा ‘कार्यक्रम’ 
बन गया जो निश्चित नमनूों या टेम्पलेट और नज़दीकी निगरानी 
पर आधारित था । अधिगम में अपने विद्यार्थियों की मदद करने 
के लिए शिक्षक और उसकी स्वायत्तता में विश्वास करने की 
बजाय हमने उन पर अतिरिक्त काग़ज़ी कार्य का बोझ डाल 
दिया जो उनकी अप्रसन्नता का कारण बन गया ।

शिक्षक पर विश्वास में कमी के कई कारण हैं । जैसे पाठ्यक्रम, 
सामग्री और प्रक्रियाओ ं के शीर्ष-पाद संचरण (top-down 
percolation) के माध्यम से शिक्षक की स्थिति के महत्त्व 
को कम करना, जिस परितत्र में शिक्षक काम करते हैं उसमें 
सवुिधा की कमी; जिसकी वजह से हमारी कक्षाओ ंमें परुाने 
तरीक़ों का उपयोग होता ह ैऔर अधिगम के परिणाम हमशेा 
ख़राब ही रहत हैं ।

शिक्षकों के पेशवेर विकास के लिए सरकार द्वारा निर्मित अनेक 
पहलों पर विचार करें तो स्थिति और भी अधिक विडम्बनापरू्ण 
हो जाती ह ै जिसमें इसी उद्देश्य के लिए परूी तरह से समर्पित 
विकेन्द्रीकृत संरचनाए ँभी शामिल हैं । यूँ तो इन संरचनाओ ंका 
प्रयोजन शिक्षकों के सेवा-परू्व और सेवाकालीन व्यावसायिक 
विकास का सगुमीकरण करना ह ैलेकिन इस लेख में शिक्षकों 
के सेवाकालीन व्यावसायिक विकास या ‘प्रशिक्षण’ (आमतौर 
पर शिक्षकों के अधिगम के लिए की जाने वाली औपचारिक 
गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द) से 
सम्बन्धित पहलों पर चर्चा की जाएगी ।

सबसे पहले इस प्रश्न को सम्बोधित करने की ज़रूरत ह ै कि 
अगर शिक्षकों को अपनी कक्षाओ ंमें परिवर्तन लाने में सक्षम 

होना ह ैतो उन्हें किस तरह की सहायता चाहिए?  इस प्रश्न का 
उत्तर दनेे के बाद शिक्षक पेशवेर विकास की दिशा में की गई 
पहलों के वास्तविक क्रियान्वयन की समीक्षा इसी दृष्टि को 
ध्यान में रखकर की जाएगी ।

क्षमता निर्माण सिद्धान्तों की रूपरेखा

सिद्धान्त

सेवारत शिक्षक कैसे सीखते हैं - इससे सम्बन्धित साहित्य की 
समीक्षा और कई वर्षों की सीख कुछ सिद्धान्त हमारे समक्ष 
रखती ह ै। फिर यही सिद्धान्त शिक्षकों में क्षमता निर्माण करने 
हते ुएक रूपरेखा तैयार करने के लिए आधार प्रदान करते हैं ।

पहला सिद्धान्त यह ह ैकि व्यावसायिक विकास गतिविधियों 
में शिक्षक की भागीदारी कक्षा-शिक्षण और विद्यार्थी-अधिगम 
में किसी भी बदलाव को प्रभावित करने के लिए अपेक्षित 
ह ै। यह स्वाभाविक भी ह,ै क्योंकि शिक्षकों के पास वर्तमान 
नीति और शिक्षा सम्बन्धी लेखों के आलोक में अपने स्वयं के 
शिक्षण अभ्यासों की जाँच करने के बहुत कम अवसर होते हैं ।

किन्तु इस सिद्धान्त के संचालन में ध्यान दनेे की ज़रूरत ह ै। 
अभ्यास में किसी भी बदलाव के लिए यह आवश्यक ह ै
कि शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम, मलू्यांकन और 
अपनी क्षमताओ ंके बारे में शिक्षकों के व्यक्तिगत सिद्धान्तों में 
बदलाव आए । इसके लिए, शिक्षकों को अतिरिक्त या अलग 
दृष्टिकोण अपनाने और/या जानकारी प्राप्त करने तथा इन्हें 
अपने मौजदूा सिद्धान्तों के साथ जोड़ने में सहायता करने के 
लिए गहन जड़ुाव की आवश्यकता ह ै। शिक्षण एक जटिल 
गतिविधि ह,ै जिसमें व्यापक विविधता और शिक्षण-अधिगम 
की ऐसी विशिष्ट स्थितियाँ हैं जिनका सामना करने के लिए 
कोई प्रशिक्षण शिक्षकों को तैयार नहीं कर सकता । साथ ही 
शिक्षकों को इन सीखी हुई बातों को अपने शिक्षण-अभ्यासों 
में लाग ूकरने के लिए और इस अनपु्रयोग के प्रभाव की समीक्षा 
करने के लिए समय की आवश्यकता होती ह ै। फिर उन्हें इन 
अनभुवों को अपने किसी अनभुवी साथी के साथ साझा करके 
सामने आई चनुौतियों का सामना करने के लिए समाधान भी 
ढँूढ़ना होता ह ै। संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें अपने अभ्यास के 
विभिन्न पहलओु ंमें परिवर्तन लाने से पहले जिस आत्मविश्वास 

शिक्षकों के ‘प्रशिक्षण’ के लिए सरकारी पहलें : 
सिद्धान्त और क्रियान्वयन
निमरत खण्डपुर
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की ज़रूरत होती ह,ै उसे विकसित करने के लिए समय और 
समर्थन की आवश्यकता हो सकती ह ै।

इस परिदृश्य में, अल्पावधि वाले आमने-सामने के प्रशिक्षणों 
को शिक्षकगण ज्ञान और नए कौशल के अपेक्षाकृत अलग-
अलग टुकड़े हासिल करने के ऐसे अवसर मानते हैं जिन्हें 
आसानी से अभ्यास में परिवर्तित किया जा सकता ह ै - 
परिणामस्वरूप सधुार पर किसी भी प्रयास को एक ऐसे नए 
‘कार्यक्रम’ के रूप में दखेा जाता ह ैजिसे लाग ूकरने के लिए 
इन तीन या चार चीज़ों को करना ह ै। इससे समझ में कोई गहन 
परिवर्तन प्रभावित नहीं होता ह;ै अतः अभ्यास में परिवर्तन 
या तो टिक नहीं पाता या ऐसा वास्तविक परिवर्तन बहुत कम 
होता ह ैजिससे सधुार हो सके । इसलिए, किसी भी वास्तविक 
परिवर्तन के लिए, शिक्षकों को पेशवेर विकास की गतिविधियों 
के साथ दीर्घकाल तक जड़ुना होता ह ै। 

दूसरा सिद्धान्त पहले सिद्धान्त से ही निकलता ह ै। परिवर्तन में 
समय लगता ह,ै ख़ासकर जब शिक्षकों के रोज़मर्रा के कार्यों 
की माँग उनके नए अधिगम से टकराती ह ै। ऐसी स्थिति में 
उनमें सैद्धान्तिक दृढ़ विश्वास से अधिक यह दृढ़ निश्चय होना 
चाहिए कि परिवर्तन आवश्यक और सार्थक ह ै- उन्हें निरूपण, 
उदाहरण और संवाद की आवश्यकता ह ै। सबसे महत्त्वपरू्ण 
बात यह ह ैकि शिक्षकों को अपने अधिगम के अनपु्रयोग से 
सम्बन्धित विशिष्ट और व्यक्तिगत फीडबैक की आवश्यकता 
होती ह ै। इसलिए पेशवेर विकास गतिविधियों से सीखी हुई 
बातों के क्रियान्वयन के लिए लगातार संवाद और हस्तक्षेप 
महत्त्वपरू्ण ह ै।

तीसरा और अन्तिम सिद्धान्त यह ह ै कि उपर्युक्त सिद्धान्तों 
को यथार्थ रूप दनेे के लिए शिक्षकों को स्कू ल की नीति और 
प्रक्रियाओ ं पर प्रभाव डालने में सक्षम होना चाहिए । इसके 
लिए स्कू ल का वातावरण सहायक होना चाहिए न कि ऐसा 
कि जिसमें रिकॉर्ड और परीक्षाओ ंमें शिक्षार्थियों के अकं जैसी 
मरू्त या ठोस चीज़ों की निगरानी पर ध्यान दिया जाता हो । उन्हें 
स्वीकारी माहौल वाले एक ऐसे मचं की आवश्यकता ह ैजिसमें 
वे अपनी सफलताओ,ं सरोकारों और चनुौतियों को व्यक्त 
कर सकें  और इस तरह से कार्यक्रमों की योजना बनाने और 
रोलआउट में योगदान कर सकें  । साथ ही उन्हें अपने अनभुवों 
के अनरुूप विशिष्ट सहायता की भी आवश्यकता होती ह ै।

सबसे महत्त्वपरू्ण बात यह ह ैकि उन्हें विश्वास की ज़रूरत ह ै।

घटक

इन तीन सिद्धान्तों के आधार पर, शिक्षकों की निर्माण क्षमता 
की जो रूपरेखा उभरकर सामने आती ह ै उसमें कुछ ऐसे 
महत्त्वपरू्ण घटक हैं जो कार्यक्रमों के लिए सामान्य हैं ।

सबसे पहले एक समर्थकारी परितत्र की आवश्यकता ह ैजो 
शिक्षकों को इस बात की अनमुति द ेकि वे अपने अधिगम की 
बागडोर अपने हाथों में लें । शिक्षक पेशवेर विकास की वर्तमान 
स्थिति में शिक्षकों से सम्बन्धित अभ्यासों की व्यापक समीक्षा 
और सधुार की आवश्यकता ह ै। इसके लिए जहाँ उचित सेवा-
परू्व शिक्षक-शिक्षा अत्यावश्यक ह,ै वहीं सेवाकालीन शिक्षकों 
के व्यावसायिक विकास को जारी रखने के महत्त्वपरू्ण घटक 
इस प्रकार हैं : कार्य करने की ऐसी परिस्थितियाँ और संस्कृति , 
क्रियाविधि और समर्थन जो विशषे रूप से डिज़ाइन की गई हों । 
इसके साथ व्यक्तिगत प्रयास, स्व की भावना और सहकर्मियों 
से सीखने की संस्कृति  भी आवश्यक ह ै।

पेशवेर विकास की गतिविधियों के निर्माण में सीखने के कई 
तरीक़े  शामिल होने चाहिए, उदाहरण के लिए कार्यशालाए,ँ 
पढ़ना, चर्चाए,ँ सम्पर्क  यात्राए,ँ  अधिगम समदुाय, कक्षा में 
समर्थन आदि और साथ में यह भी सनुिश्चित करना चाहिए 
कि गतिविधियों में एकीकरण और ससुंगतता हो । सम्बन्धित 
साहित्य की एक समीक्षा से पता चलता ह ैकि शिक्षक-अधिगम 
को बढ़ावा दनेे वाली गतिविधियों में ये बातें शामिल हैं : 
कक्षा-अभ्यास से सम्बन्धित चर्चाओ ंको सनुना, सहकर्मियों 
का अवलोकन करना, अपने अवलोकन के बाद तत्सम्बन्धी 
फीडबैक प्राप्त करना, परूक सामग्री तक पहुचँ एवं विद्यार्थी 
गतिविधियों के उदाहरण, पेशवेर पठन के साथ जड़ुना, अपने 
से अधिक विशषेज्ञ के साथ अभ्यास पर चर्चा करना, विषय 
सीखने का प्रामाणिक अनभुव, अभ्यास के व्यक्तिगत सिद्धान्तों 
और उनके प्रभावों पर चर्चा, विद्यार्थी की समझ और परिणामों 
की जाँच, वर्तमान अभ्यास का विश्लेषण और परिवर्तन की 
योजना तथा सहकर्मियों के साथ उन मदु्दों पर चर्चा करना 
जिन्हें पारस्परिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से पहचाना गया 
ह ै। इसलिए इन गतिविधियों को आमने-सामने के प्रशिक्षण के 
लिए सीमित करना प्रतिकूल हो सकता ह ै।

एक और घटक शिक्षक के विकल्प निर्धारण का ह ै कि वह 
किस गतिविधि में भाग ले, विषय-सामग्री की सिफ़ारिश करे, 
मदद लेनी ह ैया नहीं और लेनी हो तो किससे ले आदि क्योंकि 
इस प्रकार शिक्षक अपने विकास की स्वायत्तता बरकरार रख 
पाते हैं । फ़ोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि शिक्षक 
को सामग्री के बारे में ‘आवश्यकता से अधिक समझाया’ 
जाए और इस तरह से उद्देश्यों को परूा कर दिया जाए, वरन 
शिक्षक में आत्म-चिन्तन और स्व-अधिगम की आदतें डालने 
में उनकी मदद करनी चाहिए । पेशवेर विकास की गतिविधियों 
को चाहिए कि अभ्यास में सधुार करने के साथ-साथ वे 
शिक्षकों की धारणाओ ंएवं मान्यताओ ंको एक आकार दनेे 
में भी मदद करें – रीति-रिवाजों, परम्पराओ ंऔर प्रथाओ ंपर 
सवाल उठाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और ऐसा 
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करने के लिए तर्क परू्ण पछूताछ की सार्थक प्रक्रिया का उपयोग 
करना चाहिए ।

इस दृष्टि से अगले खण्ड में शिक्षक पेशवेर विकास की दिशा में 
कुछ बड़ी राष्ट्रीय पहलों की जाँच की जाएगी ।

शिक्षक पेशेवर विकास का समर्थन करने के लिए 
सरकार की पहलें
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शिक्षक पेशवेर विकास सम्बन्धी 
पहलों में से दो प्रमखु हैं । पहली ह ैशिक्षक-शिक्षा के पनुर्गठन 
और पनुर्विन्यास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना जो राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति (एनपीई, 1986, 1992 में संशोधित) के अनसुार 
1987 में शरुू की गई और जिसे 2012 में और मज़बतू किया 
गया । दसूरी ह ै 2001 में शरुू की गई सर्व शिक्षा अभियान 
(एसएसए) और 2009 में शरुू की गई राष्ट्रीय माध्यमिक 
शिक्षा अभियान (आरएमएसए) से सम्बन्धित पहलें ।

इन पहलों के परिणामस्वरूप कई स्तरों पर शिक्षकों के 
अकादमिक समर्थन के लिए संरचनाए ँ बनाई गई ं। राष्ट्रीय 
स्तर पर राष्ट्रीय शकै्षिक अनसुन्धान और प्रशिक्षण परिषद 
और राष्ट्रीय शकै्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय 
(एनयईूपीए) तथा राज्य स्तर पर राज्य शकै्षिक अनसुन्धान 
और प्रशिक्षण परिषद हैं । कुछ राज्यों में नाम अलग हो सकते 
हैं, उदाहरण के लिए, मघेालय में एससीईआरटी के कार्यों को 
शकै्षिक अनसुन्धान और प्रशिक्षण निदशेालय द्वारा किया 
जाता ह,ै जबकि कर्नाटक में राज्य शिक्षा अनसुन्धान और 
प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता ह ै। ज़िला स्तर पर ज़िला 
शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) हैं । 

इसके अलावा, उन्नत शिक्षा विद्या संस्थान (आईएएसई) 
और शिक्षक-शिक्षा के कॉलेजों को शिक्षक-शिक्षा के मौजदूा 
संस्थानों में शिक्षक पेशवेर विकास के लिए राज्य स्तरीय 
संसाधन संस्थान के रूप में पहचाना गया ह ै। इसके अलावा 
खण्ड और संकुल  (ब्लॉक और क्लस्टर) स्तर पर क्रमशः 
ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केन्द्र 
(सीआरसी) शिक्षक के क़रीबी व विशिष्ट केन्द्र हैं । विभिन्न 
स्तरों पर इन संस्थानों का कार्य यह निर्धारित करना ह ै कि 
शिक्षकों और उनके शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए 
क्या चीज़ अर्थपरू्ण होगी और फिर ऐसे कार्यक्रमों की योजना 
बनाना जो इन आवश्यकताओ ंको परूा कर सकें  । हालाँकि 
प्रारम्भिक रूप से इस संरचना के भीतर अधिकांश संस्थान 
प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन अब 
उनका अधिदशे माध्यमिक शिक्षा को भी शामिल कर रहा ह ै।

इस लेख में एससीईआरटी से शरुू करते हुए प्रत्येक राज्य स्तरीय 
संस्थानों की भमूिका के बारे में संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया 
जाएगा । निशलु्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009 के बाद एससीईआरटी को अधिकांश 
राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए ‘अकादमिक प्राधिकरण’ 
के रूप में अधिसचूित किया गया ह ै। एससीईआरटी को 
व्यापक रूप से नीति तैयार करने, परिप्रेक्ष्य योजना, पाठ्यक्रम 
और सामग्री विकास व शिक्षक तथा स्कू ल शिक्षा की समीक्षा, 
विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से स्कू ल सधुार की सवुिधा प्रदान 
करने और सेवाकालीन-शिक्षकों के पेशवेर विकास में सहायता 
करने का कार्य करना होता ह ै। एससीईआरटी के लिए भी यह 
आवश्यक ह ै कि वह इन अपेक्षाओ ं को परूा करने के लिए 
आवश्यक अनसुन्धान, प्रलेखीकरण, प्रसार और आवश्यक 
डेटाबेस का रख-रखाव करे । पहले तो एससीईआरटी को 
चाहिए कि वह सेवाकालीन-शिक्षकों के पेशवेर विकास के लिए 
उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए विशषे रूप से अध्ययन करे 
जिसके लिए कक्षा की प्रक्रियाओ ंऔर हितधारकों के साथ 
जड़ुकर योजना बनानी होगी और सेवाकालीन पेशवेर विकास 
की गतिविधियों को विभिन्न तरीक़ों से क्रियान्वित करना होगा 
या उनके क्रियान्वयन में सहायता करनी होगी । इसके लिए 
संसाधकों की पहचान, सम्बन्धित सामग्रियों का विकास और 
अनवुर्ती कार्रवाई और निरन्तर समर्थन प्रदान करना होगा । इस 
प्रकार एससीईआरटी को एक मज़बतू संस्थागत सम्पर्क  बनाए 
रखना चाहिए (उदाहरण के लिए आरएमएसए, एसएसए, 
डायट, सीटीई, आईएएसई, शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में काम 
कर रह ेएनजीओ आदि) ताकि राज्य में चल रह ेसभी समान 
प्रयासों में संयोजन बना रह े। 

आईएएसई से यह अपेक्षित ह ैकि वह प्राथमिक और माध्यमिक 
विद्यालय के लिए शिक्षक-शिक्षकों की तैयारी और सतत 
पेशवेर विकास का समर्थन और कार्यान्वयन करे, सामग्री 
विकसित करे और पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन का समर्थन करे, 
स्कू ल और शिक्षक-शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गणुवत्ता 
में सधुार के लिए अनसुन्धान का संचालन करे और परामर्श द े। 
सीटीई का भी यही कार्य ह,ै जिसमें माध्यमिक शिक्षा पर विशषे 
ध्यान दिया जाता ह ै।

ज़िला स्तरीय श्रेणी को जोड़ने के इराद ेसे डायट का प्रस्ताव 
रखा गया था । यह कल्पना की गई थी कि इससे व्यापक क्षेत्र 
सम्मिलित हो पाएगँे और समर्थन भी बेहतर रहगेा क्योंकि 
डायट भौगोलिक दृष्टि से स्कू लों के क़रीब होते हैं और इसलिए 
वे ज़िला विशषे की ज़रूरतों और समस्याओ ं को अच्छी 
तरह से समझ सकें गे । इसके मलू में यह विचार था कि शिक्षा 
प्रणाली के लिए अकादमिक और संसाधन सम्बन्धी समर्थन 
को विकेन्द्रीकृत किया जाए । डायट से यह अपेक्षा की जाती 
ह ै कि वे ज़िला विशिष्ट योजना को शरुू करें, सेवा-परू्व और 
सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा प्रदान करें, प्रासंगिक अनसुन्धान 
का संचालन करें और उसके बारे में सलाह दें तथा फील्ड में 
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प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व स्कू ल के सधुार कार्यों के साथ संलग्न हों ।

ब्लॉक स्तर पर खण्ड संसाधन केन्द्र या बीआरसी अकादमिक 
संसाधनों के भण्डार के रूप में कार्य करते हैं जिसमें प्री-स्कू ल 
की सामग्री और विशषे आवश्यकताओ ं वाले बच्चों के 
लिए सामग्री भी होती ह ै। उन्हें शिक्षकों के पेशवेर विकास 
के लिए लक्षित गतिविधियों और विभिन्न विषयों तथा थीम 
के संसाधकों से सम्बन्धित डेटाबेस को बनाए रखना और 
अद्यतन करना होता ह ै। उन्हें शकै्षिक मदु्दों और स्कू ल के 
विकास से सम्बन्धित अन्य मदु्दों  और कार्यक्रमों के अनवुर्ती 
अनपुालन के लिए ऑन-साइट अकादमिक सहायता प्रदान 
करने के लिए स्कू लों का दौरा भी करना होता ह ै। स्कू ल के दौरे 
और हितधारकों के साथ बातचीत से शिक्षकों की ज़रूरतों का 
पता लगाने के बाद उसके आधार पर सेवाकालीन शिक्षक-
प्रशिक्षण का आयोजन करने के अलावा उन्हें अन्य संसाधन 
संस्थानों का समर्थन भी करना होता ह ै। ज़ाहिर ह ै कि ऐसा 
करने के लिए उन्हें नियमित रूप से स्कू ल का दौरा करना होगा 
और शिक्षकों के कार्य और स्कू ल की प्रक्रियाओ ं के साथ 
निकटता से जड़ुना होगा । इसके अलावा उन्हें शकै्षिक मदु्दों 
पर चर्चा करने और स्कू ल की विकास-योजना के डिज़ाइन, 
क्रियान्वयन और समीक्षा में शामिल होने के साथ स्कू ल के 
बेहतर कार्य निष्पादन के लिए रणनीतियों को डिज़ाइन करने 
के लिए सीआरसी में आयोजित मासिक शिक्षक बैठकों में 
भाग लेना चाहिए । अन्त में उन्हें ब्लॉक/क्लस्टर के लिए 
एक व्यापक गणुवत्ता सधुार योजना तैयार करनी होगी और 
स्कू ल प्रबन्धन समिति (एसएमसी) समते प्रासंगिक निकायों के 
परामर्श से समयबद्ध तरीक़े  से इसे लाग ूकरना होगा ।

सीआरसी शिक्षक के सबसे क़रीबी हैं और वे नीति और 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के केन्द्र में हैं । आमतौर पर 
एक संकुल में 8-10 स्कू ल होते हैं – इसलिए शिक्षकों को 
केन्द्र‍ित, विशिष्ट और निरन्तर समर्थन के अवसर मिल पाते 
हैं । बीआरसी की तरह, सीआरसी शिक्षकों के लिए पर्याप्त 
संसाधन/सन्दर्भ सामग्री के साथ अकादमिक संसाधन केन्द्र के 
रूप में अधिक समीपस्थ तरीक़े  से कार्य करते हैं । समन्वयकों 
को नियमित रूप से स्कू ल का दौरा करने और शिक्षकों को 
ऑनसाइट अकादमिक सहायता प्रदान करना होता ह ै। एक 
और महत्त्वपरू्ण पहल ूह ैअकादमिक मदु्दों और डिज़ाइन की 
रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकों का आयोजन 
करना जिससे कि स्कू ल का कार्य निष्पादन बेहतर तरीक़े  से हो 
सके । इन बैठकों का एक महत्त्वपरू्ण परिणाम यह भी हो सकता 
ह ै कि औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम समदुायों 
का गठन हो जाए । इसके अलावा उन्हें स्कू ल के सधुार के 
लिए एसएमसी और अन्य स्थानीय निकायों के साथ समन्वय 
करना होता ह ैतथा स्कू ल विकास योजना का विकास और 

निगरानी भी करनी होती ह ै। क्लस्टर में विभिन्न स्कू लों के साथ 
जड़ुने के लिए सीआरसी समन्वयकों को धन्यवाद क्योंकि वे 
विभिन्न स्कू लों के बीच सम्बन्ध बनाने में महत्त्वपरू्ण भमूिका 
निभा सकते हैं । एक अन्य दिलचस्प पहल ूयह ह ैकि ज़्यादातर 
राज्यों में बीआरसी और सीआरसी समन्वयक स्वयं शिक्षक 
रह ेहैं - तो उनके अलावा और कौन अपने साथी शिक्षकों की 
आवश्यकताओ ंऔर माँगों को बेहतर रूप से समझ सकता ह?ै

यदि एक व्यापक समग्र के रूप में राज्यों के भीतर की संरचना 
को दखेा जाए तो शिक्षकों के पेशवेर विकास का दायरा 
ज़बरदस्त ह ै। यह शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए राज्य 
स्तर के कार्यक्रमों से लेकर ब्लॉक और क्लस्टर के लिए 
विशिष्ट कार्यक्रमों तक फैला हुआ ह ै। क्लस्टर स्तर की बैठकें  
इस बात के अवसर दतेी हैं कि स्कू ल और शिक्षक अपनी 
चनुौतियों और अच्छे अभ्यास को साझा कर सकें  और ये बातें 
बड़े अनठेू तरीक़े  से सन्दर्भित समर्थन प्रदान करती हैं ।

स्कू ल के दौरे कुछेक स्कू लों में शिक्षकों के लिए विशिष्ट 
चनुौतियों, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता की 
समीक्षा, शिक्षकों की ज़रूरतों की पहचान आदि से सम्बन्धित 
ऑनसाइट सहयोग के अवसर बन सकते हैं । राज्य स्तर पर 
व्यापक कार्यक्रमों से लेकर बहुत विशिष्ट कार्यक्रम सम्भव हैं जो 
ज़िले, ब्लॉक और क्लस्टर या यहाँ तक कि स्कू ल के स्तर पर 
शिक्षकों की ज़रूरतों और सन्दर्भ के अनरुूप हों । ये कार्यक्रम 
राज्य में शकै्षिक प्रक्रियाओ ंके बीच ससुंगतता और एकजटुता 
बनाने में मदद करेंगे । शिक्षक बीआरसी और सीआरसी 
समन्वयकों के साथ बातचीत के माध्यम से, क्लस्टर स्तर की 
बैठकों के माध्यम से, और यहाँ तक कि डायट (भौगोलिक 
निकटता और उसकी भमूिका की प्रकृति की दृष्टि से) के 
माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं । शिक्षकों की यह आवाज़ 
नीति तैयार करने और कार्यक्रमों व गतिविधियों के डिज़ाइन 
में अपना योगदान द ेसकती ह ै। शिक्षक विभिन्न संसाधकों से 
भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के शिक्षण-
अधिगम संसाधनों तक पहुचँ सकते हैं क्योंकि सन्दर्भ के बारे 
में उनकी समझ और कक्षाओ ंसे उनकी निकटता को दखेते 
हुए अन्ततः उनसे यह अपेक्षित ह ैकि वे भी संसाधक के रूप 
में कार्य करेंगे और शिक्षण-अधिगम संसाधनों के विकास में 
अपना योगदान देंगे ।

इस प्रकार इन पहलों में ऊपर दिए गए सिद्धान्तों की परू्ति होती 
ह ै: प्रशिक्षणों से परे पेशवेर विकास गतिविधियों में भाग लेने 
के लिए शिक्षकों के लिए संस्थागत संरचनाए ँ हैं, जो राज्य 
द्वारा निर्दिष्ट और व्यक्तिगत ज़रूरतों से प्रेरित हैं । शिक्षकों के 
पास अधिगम के साथ जड़ुने का समय होता ह ैऔर जब भी वे 
क्रियान्वयन में चनुौती महससू करते हैं तो वे सहयोग चाहत हैं । 
और जैसा कि पहले कहा गया ह,ै उनके पास आवाज़ ह ैऔर 
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जब कभी भी वे अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त 
करने में असमर्थ होते हैं तो यह अपेक्षा की जाती ह ैकि ज़रूरतों 
की पहचान के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाए ँमौजदू हों । जबकि 
वास्तविकता बिल्कु ल अलग ह ै।

क्रियान्वयन की वास्तविकता
राज्य के भीतर शिक्षक-शिक्षा के लिए संसाधन संस्थानों की 
स्थिति से सम्बन्धित रिपोर्टों की समीक्षा करने पर कुछ आम 
अवलोकन सामने आते हैं । पहला यह ह ैकि एससीईआरटी से 
लेकर सीआरसी तक सभी संस्थानों में रिक्तियों की समस्या ह ै। 
अक्सर जहाँ पद भरे भी जाते हैं वहाँ नियकु्ति संविदात्मक और 
कम अवधि के लिए हो सकती ह ै(कभी-कभी तो तीन महीने 
के लिए भी) जिससे असरुक्षा की भावना पैदा होती ह ैऔर 
इससे दीर्घकालिक योजनाए ँप्रभावित होती हैं । इन संस्थानों 
के सदस्यों के लिए पेशवेर विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ बहुत 
कम हैं ।

बनुियादी ढाँचा ख़राब ह,ै अधिगम के संसाधन कम हैं - 
पसु्तकालय और प्रयोगशालाए ँ या तो नहीं हैं या उनकी 
गणुवत्ता ख़राब ह ै। संस्थानों के भीतर आपसी सम्बन्ध अच्छे 
नहीं हैं और अधिकतर राज्यों में शिक्षक पेशवेर विकास के 
लिए एक ससुंगत योजना नहीं ह ै।

अधिकांश राज्यों में आईएएसई, सीटीई और डायट जैसे 
संस्थानों का ध्यान सेवा-परू्व शिक्षक-शिक्षा पर ह,ै राज्यों में 
सेवाकालीन में पेशवेर विकास सम्बन्धी गतिविधियों को, 
आमतौर पर सोपानी (कैस्केड ) तरीक़े  से, अनिवार्य रूप से 
आयोजित किया जा रहा ह ै न कि प्रासंगिक आवश्यकता 
के अनसुार । अनसुंधान एक बेहद उपेक्षित क्षेत्र बना हुआ ह ै
जिसके परिणामस्वरूप मौजदूा तरीक़े  ही अपनाए जा रह े हैं 
और प्रासंगिक सिद्धान्तों का विकास भी नहीं किया जा रहा । 
पाठ्यचर्या विकास अनिवार्य रूप से होता ह,ै लेकिन स्कू लों 
के लिए सामग्री का विकास काफ़ी हद तक पाठ्यपसु्तकों 
के विकास तक ही सीमित ह ै। कुछ राज्यों ने क्लस्टर मीटिग 
को संस्थागत बनाया ह ैजहाँ शिक्षक एक-दसूरे के साथ और 
अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं लेकिन ये भी कम 
ही हैं । 

इससे भी अधिक चिन्ता की बात यह ह ै कि सेवाकालीन 
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत घट रहा ह ै। 
एकीकृत ज़िला सचूना शिक्षा प्रणाली (यडूीआईएसई) के 
आकँड़ों से पता चलता ह ैकि 2010-11 में, 40.21% शिक्षकों 
को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ; 2015-16 में यह 
प्रतिशत घटकर 14.9%  हो गया । य.ूडी.आई.एस.ई 2014-
15 और 2015-16 के आकँड़ों की तलुना से पता चलता ह ै

कि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों का कुल 
प्रतिशत 18.34% से घटकर 14.90% हो गया । सेवाकालीन 
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरकारी स्कू ल के शिक्षकों का 
प्रतिशत 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 27.90% और 
23.17% था । सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सहायता 
प्राप्त स्कू लों के शिक्षकों का प्रतिशत क्रमश: 15.55% और 
13.21% था । और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 
ग़ैर-सहायता प्राप्त स्कू लों के शिक्षकों का प्रतिशत क्रमश:  
1.82% और 1.11% था ।  

सेवाकालीन प्रशिक्षण की सामग्री और प्रक्रियाओ ं की एक 
समीक्षा से पता चलता ह ैकि प्रशिक्षण का फ़ोकस अत्यधिक 
विषय-उन्मुख और शकै्षणिक ह ै : समावेशी शिक्षा, जीवन 
कौशल और नेततृ्व जैसे क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता । अधिकतर राज्यों में प्रशिक्षण के विकास के लिए 
आवश्यकताओ ंका निर्धारण नहीं किया जाता जो चिन्ता का 
विषय ह,ै और आमतौर पर डिज़ाइन के निर्धारण में शिक्षकों 
का योगदान सीमित होता ह ै। शिक्षकों ने बताया कि व्याख्यान, 
सम्पूर्ण समहू चर्चा जैसे पारम्परिक अनदुशेात्मक तरीकों के 
व्यापक उपयोग के बावजदू वे प्रशिक्षण कार्यक्रम से सन्तुष्ट थे 
और उन्होंने संसाधकों के प्रयासों की सराहना की लेकिन साथ 
में प्रतिभागियों की बड़ी संख्या, प्रशिक्षण के स्थान आदि के 
कारण उत्पन्न सीमाओ ंको भी स्वीकार किया । उन्होंने बताया 
कि वे परू्व-ज्ञान के समकेन के साथ कौशलों और अभिवतृ्तियों, 
विचारों और नए ज्ञान का अधिग्रहण कर पाए । लेकिन जो कुछ 
सीखा वह शिक्षक-अभ्यास में व्यावहारिक दृष्टि से सीमित रूप 
से ही आ पाया जिसका कारण था प्रशिक्षण की गणुवत्ता, 
प्रेरणा की कमी, पहले से मौजदू अभिवतृ्तियाँ,  प्रतिभागियों का 
बड़ा समहू, स्कू लों में सीखने के संसाधनों व सवुिधाओ ंकी 
कमी और सीमित अनवुर्ती कार्रवाई और सहयोग । शिक्षकों 
के अनसुार इन प्रशिक्षणों का सकारात्मक परिणाम यह था कि 
इससे समान रुचि रखने वाले सहयोगियों के नेटवर्क  का विकास 
हुआ, प्रधानाध्यापकों की भागीदारी और अभिनव रणनीतियों 
और संसाधनों का उपयोग दखेने में आया । दिलचस्प बात यह 
ह ैकि बीआरसी को मखु्य रूप से प्रशिक्षण के ‘स्थान’ के रूप 
में दखेा जाता था ।

एक अवलोकन यह भी सामने आता ह ै कि शिक्षकों और 
शिक्षक-शिक्षकों के लिए एकल प्रशिक्षण के स्थान पर निरन्तर 
पेशवेर विकास के बारे में सोचने की ज़रूरत ह ै। विडम्बना यह 
ह ैकि प्रतिमान के इस तरह के बदलाव को सवुिधाजनक बनाने 
के लिए संरचनाए ँमौजदू हैं । इस प्रकार भारत में शिक्षकों के 
सार्थक और टिकाऊ व्यावसायिक विकास के अवसर कहीं 
खो से गए हैं ।



अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            71

Bibliography:

1	 Chand, V.S., Choudhury, G.A., Joshi, S.D., Patel, U.M. (2011). Learning from innovative primary school teachers of Gujarat. A casebook for 
teacher development. Ahmadabad: Gujarat Educational Innovations Commission, Government of Gujarat & Ravi J Mathai Centre for Educational 
Innovation, Indian Institute of Management

2.	 Jackie Walkington, J. (2005). Becoming a teacher: encouraging development of teacher identity through reflective practice. Asia-Pacific Journal of 
Teacher Education, 33, 1

3.	 MHRD. (2011). Approaches to school support and improvement. Guidelines for BRC and CRC. Draft report for discussion. Available at: http://
teacher-ed.hbcse.tifr.res.in/resources/documents/brc-crc-guidelines

4.	 MHRD. (2012). Restructuring and reorganization of the Centrally Sponsored Scheme on Teacher Education. Guidelines for Implementation. New 
Delhi: MHRD

5.	 MHRD. (2013-2017). Reports of the Joint Review Missions on Teacher Education. Available at http://www.teindia.nic.in/jrm.aspx
6.	 MHRD. (2015). Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA). Fifth Joint Review Mission. Aide Memoire. New Delhi: MHRD. Personal 

Communication
7.	 MHRD. (2015). Sarva Shiksha Abhiyan. Twenty Second Joint Review Mission. Aide Memoire. 2nd – 16th December, 2015. Personal Communication
8.	 NCERT. (2016). Evaluation on in-service training programmes of NCERT. A report. New Delhi: NCERT. Available at http://www.ncert.nic.in/

announcements/tendors/pdf_files/combine.pdf
9.	 Opfer, V.D, Pedder, D. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. Review of Educational Research, Vol. 81, 3
10.	Poekert, P.E. (2012). Examining the impact of collaborative professional development on teacher practice. Teacher Education Quarterly, Fall
11.	RMSA Technical Cooperation Agency. (2016). Formative Evaluation: RMSA In-Service Teacher Training. New Delhi: NCERT. Available at: 

http://rmsaindia.gov.in/administrator/components/com_pdf/pdf/4395dfa0494d4f3f2438455e95e85384-RMSA-TCA-2.19%20Formative%20
Evaluation%20RMSA%20In%20service%20Teacher%20Training%20Evaluation.pdf

12.	RMSA Technical Cooperation Agency. (2016). RMSA In-Service Teacher Training Evaluation. New Delhi: NCERT. Available at: (http://rmsaindia.
gov.in/administrator/components/com_pdf/pdf/123a09b6c8fd4174ed58c3b9c1213dcc-RMSA-Teacher-In-service-Teacher-Training-Evaluation-
Summary-Report.pdf

13.	Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H. Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration. Wellington, 
New Zealand: Ministry of Education. Available at http://educationcounts.edcentre.govt.nz/goto/BES

14.	Vescio, V., Ross, D., Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student 
learning. Teaching and Teacher Education 24

निमरत खण्डपुर पिछले सात सालों से अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के साथ हैं और वर्तमान में स्कू ल ऑफ़ कंटिन्युइगं एजकेुशन एवं यनूिवर्सिटी रिसोर्स 
सेंटर, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं जहाँ वे पेशवेर विकास कार्यक्रमों में योगदान दतेी हैं । वे शिक्षा नीति, शिक्षक-शिक्षा और मलू्यांकन के 
क्षेत्र में काम कर रही हैं और उन्होंने शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास में भी योगदान दिया ह ै। उनसे nimrat.kaur@azimpremjifoundation.
org पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 	

निष्कर्ष

हालाँकि कुल तस्वीर निराशाजनक दिखाई दतेी ह ै पर कुछ 
ऐसे राज्य, व्यक्ति और ग़ैर-सरकारी संगठन हैं जो नवाचारों का 
संचालन कर रह ेहैं । स्वैच्छिक शिक्षक मचं, शिक्षक-अधिगम 
केन्द्र, डायट द्वारा संचालित अभिनव कार्यक्रम और शिक्षकों 
द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रयास- इन सबसे सेवाकालीन 
पेशवेर विकास के ऐसे प्रतिदर्श मिलते हैं जिन्हें मौजदूा 

संरचनाओ ं में एकीकृत किया जा सकता ह ै। आवश्यकता 
इस बात की ह ै कि संसाधन संस्थानों के लिए जो प्रतिमान 
हैं, उन्हें बदला जाए ताकि वे शिक्षकों के पेशवेर विकास की 
गतिविधियों को सिर्फ़  प्रशिक्षण नहीं बल्कि उससे अधिक 
मानें । और सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को क्रियान्वयन 
की योजनाओ ंके परूा होने और उत्तरदायित्व-वाहक के रूप में 
नगण्य नहीं वरन शिक्षा-नीतियों और कार्यक्रमों के लक्ष्यों की 
उपलब्धि के लिए महत्त्वपरू्ण माने ।
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रत में ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 
(डीपीईपी) और इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 
(एसएसए) प्रारम्भिक शिक्षा के महत्त्वपरू्ण 

कार्यक्रम रह े हैं । डीपीईपी का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को 
सार्वभौमिक बनाना था, जबकि एसएसए का लक्ष्य प्रारम्भिक 
शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना था । दोनों ने शिक्षा में जेंडर और 
सामाजिक असमानताओ ंको कम करने तथा सीखने के स्तर 
में सधुार करने की कोशिश की । जैसे-जैसे ये कार्यक्रम आगे 
बढ़े, वे न केवल नीति को लाग ूकरने में, बल्कि उसे बनाने 
और संस्थागत ढाँच ेको बदलने की दृष्टि से भी महत्त्वपरू्ण थे । 
डीपीईपी और एसएसए के अन्तर्गत नए स्कू ल और सहायक 
संस्थान स्थापित किए गए, शिक्षकों के सम्बन्ध में नई नीतियाँ 
विकसित हुई ं और शकै्षणिक अभ्यास यानी पाठ्यपसु्तकें , 
शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी मलू्यांकन आदि प्रभावित हुए ।
एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में, मझु े
डीपीईपी और एसएसए में काम करने में ख़ुशी हुई क्योंकि मझु े
प्रारम्भिक शिक्षा में गहरी दिलचस्पी थी । लेकिन आश्चर्य की 
बात यह ह ैकि इस अनभुव ने मरेे भीतर मरेे मलू कार्य, अर्थात 
सरकार के कार्य, में नए सिरे से दिलचस्पी पैदा की । जब मैंने 
पाठ्यपसु्तक लेखन, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थी मलू्यांकन जैसे 
शकै्षणिक मदु्दों पर सरकार के भीतर और बाहर के सहयोगियों के 
साथ मिलकर कार्य किया तो विभिन्न ग़ैर-शकै्षणिक ‘घटनाए’ँ 
हुई,ं जिन्होंने शिक्षण और अधिगम के बारे में हमारे सरोकारों 
को धमूिल कर दिया और हमारे प्रयासों को एक अप्रत्याशित 
दिशा में ले गई ं। यह बात मरेे सामने स्पष्ट हो गई कि प्रारम्भिक 
शिक्षा की गणुवत्ता सरकार के काम करने के तरीक़े  पर उतना 
ही निर्भर करती ह ैजितना कि पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तकों और 
शिक्षक प्रशिक्षण की गणुवत्ता पर और शिक्षा में सधुार के लिए 
सरकार का सधुार एक आवश्यक शर्त ह ै।
डीपीईपी को 1991 के आर्थिक सधुारों के बाद 1994 में 
शरुू किया गया था । आर्थिक सधुार विदशेी मदु्रा के संकट के 
सन्दर्भ में किए गए थे, जिसके लिए सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय 
मदु्रा कोष (IMF) से आपातकालीन ऋण की माँग की थी । 
आईएमएफ की शर्तों के मतुाबिक अर्थव्यवस्था को उदारीकृत 
किया जाना चाहिए था अर्थात उद्योगों के लिए लाइसेंस और 
कोटा भगं करना था और शलु्क बाधाओ ंको कम किया जाना 
था, साथ ही सरकारी व्यय को भी नियंत्रित करना था । इसका 

मतलब था प्रारम्भिक शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र पर वित्तीय 
दबाव । नीति निर्माताओ ंको यह आशकंा थी कि इस तरह की 
बजटीय कटौती से समाज के सबसे ग़रीब तबक़े  को नकुसान 
होगा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण 
को रोक दिया जाएगा, जिसे भारतीय संविधान के निर्देश 
सिद्धान्तों में अनिवार्य किया गया था । इसके अलावा, इस 
समय, भारत प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए 
कई अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के लिए हस्ताक्षरकर्ता बन गया 
था । अतः सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए बाहरी फंडिग 
एजेंसियों जैसे यरूोपीय संघ, विश्व बैंक आदि से वित्तीय सहायता 
लेने का फैसला किया, जो कि पिछड़े ज़िलों में प्राथमिक शिक्षा 
को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक बाहरी सहायता कार्यक्रम 
यानी डीपीईपी के रूप में सामने आया । 
डीपीईपी उस समय के सरकारी कार्यक्रमों से कई मायनों में 
भिन्न था । यह विभागीय प्रशासन के बजाय एक परियोजना 
संरचना के माध्यम से लाग ूकिया गया था । कार्यक्रम के प्रबन्धन 
के लिए परियोजना कार्यालयों को राज्य और ज़िला स्तर पर 
स्थापित किया गया था, जो सरकारी विभागों के कार्यालयों से 
अलग थे । यह निर्णय दो कारकों से प्रेरित था । व्यावहारिक 
कारण यह था कि डीपीईपी को विभिन्न बाहरी एजेंसियों द्वारा 
वित्तपोषित किया गया था और एक अलग परियोजना संरचना 
के कारण फंडिग एजेंसियों द्वारा व्यय पर नज़र रखने का काम 
और परियोजना की निगरानी बेहतर तरीक़े  से हो सकी । लेकिन 
दीर्घकालिक अर्थ में, अधिक महत्त्वपरू्ण कारण यह विश्वास 
था कि नियमित सरकारी कार्यालय और संस्थान डीपीईपी में 
परिकल्पित विकास कार्यों के लिए सक्षम नहीं थे । परियोजना 
के दृष्टिकोण के समर्थकों ने तर्क  दिया कि शिक्षा का प्रशासनिक 
ढाँचा परूी तरह से रोज़मर्रा की गतिविधियों में व्यस्त था जैसे कि 
वेतन का वितरण, परीक्षाओ ंका आयोजन, स्कू ल का उदासीन 
निरीक्षण आदि । शकै्षिक संस्थानों में वास्तविक विशषेज्ञता 
और नवाचार की इच्छा का अभाव था । इसके विपरीत अच्छी 
गणुवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए 
समदुाय को प्रेरित करने की ज़रूरत थी ताकि जो बच्चे स्कू ल 
नहीं जाते थे, उन्हें वापस स्कू ल में लाया जा सके विशषे रूप 
से लड़कियों, अनसुचूित जाति और अनसुचूित जनजाति के 
बच्चों तथा विकलांग बच्चों को । इसके अलावा कक्षा को 
दिलचस्प और आकर्षक बनाना भी ज़रूरी था । 

सरकार की दोषपूर्ण राह बनाम शिक्षा कार्यक्रमों का 
पथ : डीपीईपी और एसएसए से मिली सीख
रश्मि शर्मा

भा
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जब मैंने मध्य प्रदशे में राज्य शकै्षिक अनसुन्धान एवं प्रशिक्षण 
परिषद (एससीईआरटी) में निदशेक के रूप में कार्य करना शरुू 
किया तब पहली बार डीपीईपी से मरेा परिचय हुआ । मैंने स्पष्ट 
रूप से यह दखेा कि ये समस्याए ँहमारे मौजदूा संस्थानों की 
वास्तविक समस्याए ँथीं । एससीईआरटी को इस प्रकार की नई 
पाठ्यपसु्तकें  बनाने का काम दिया गया जो गतिविधि-आधारित 
अधिगम और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा दें । वास्तव में, 
एससीईआरटी के पास इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाला 
कोई नहीं था । एससीईआरटी ने परू्व स्थापित अभ्यास के साथ 
बड़े असावधानीपरू्ण रूप से पाठ्यपसु्तकों का निर्माण किया, 
जो नीरस थीं, किसी भी विचार-आधारित शकै्षणिक रणनीति 
पर आधारित नहीं थीं और यहाँ तक कि उनमें मदु्रण सम्बन्धी 
त्रुटियाँ भी बहुत थीं! अतः अच्छी गणुवत्ता वाली, गतिविधि 
आधारित पाठ्यपसु्तकें  बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया 
कि ग़ैर-सरकारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र के बाहर वाले 
विशषेज्ञों के साथ गहराई से जड़ुा जाए । एससीईआरटी संकाय 
को, सधुार का नेततृ्व करने के बजाय, नए शकै्षणिक अभ्यासों 
में भाग लेने और रुकावट पैदा न करने के लिए मनाना पड़ा । 
हालाँकि संकाय के कुछ सदस्य इस कार्य में शामिल हुए और 
कड़ी महेनत भी की लेकिन दसूरे लोग कार्य करने के लिए 
अनिच्छु क थे । 
इस अनभुव से यह बात साफ़ हो गई कि राज्य सरकार ने 
एससीईआरटी को एक उत्कृष्ट  संस्थान के रूप में विकसित 
करने पर कोई ध्यान नहीं दिया । एससीईआरटी में कार्यरत 
लोग आमतौर पर कॉलेज के शिक्षक थे । वे एससीईआरटी 
में इसलिए नहीं थे क्योंकि वे स्कू ली शिक्षा में रुचि रखते थे 
या कोई विशषे दक्षता रखते थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि वे 
भोपाल में रहना चाहत थे और अपनी मनचाही तैनाती करवा 
पाने की स्थिति में थे । कुछ तो ऐसे थे जो किसी भी तरह के 
काम में रुचि नहीं दिखाते थे, कुछ लोग हमशेा की तरह नीरस 
पाठ्यपसु्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यलू को बनाने का 
काम करके ख़ुश थे और कुछ लोग जो काम करने को तैयार 
थे उन्हें न तो नई जानकारी के अवसर मिल पाते थे और न ही 
प्रोत्साहन मिलता था । अब जब सरकार ने प्राथमिक शिक्षा 
की गणुवत्ता में सधुार करने का प्रयास किया तो उसे अपने 
इस संस्थान से बहुत कम मदद मिली । मानव संसाधन की 
यह समस्या न केवल एससीईआरटी में बल्कि परूी प्रणाली में 
दिखाई द ेरही थी । प्रशासनिक कार्यालयों में प्रशिक्षित शकै्षिक 
प्रशासकों की कमी थी और जेंडर, सामदुायिक जटुाव एवं 
विकलांग बच्चों की शिक्षा जैसे विषयों के विशषेज्ञों का भी 
अभाव था । प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए 
मलूतः एक अलग प्रकार की संस्थागत सहायता संरचना की 
आवश्यकता थी ।
इस स्थिति को दखेते हुए दो तरीक़े  सम्भव थे । एक, सरकार 

मौजदूा संस्थानों में सधुार कर सकती थी । दो, एक ऐसी अलग 
परियोजना संरचना स्थापित करना जिसमें बेहतर विशषेज्ञता 
और काम करने के अच्छे तरीक़े  हों । पहली सम्भावना पर कभी 
गम्भीरता से विचार ही नहीं किया गया । राजनीतिक ज़रूरतों 
के साथ-साथ फंडिग एजेंसियों का दबाव था कि कार्य जल्दी 
हो, नए स्कू लों का निर्माण किया जाए, पाठ्यपसु्तकें  बदली 
जाए,ँ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए आदि । प्रणाली को 
बदलने में समय लगता । इसके अलावा ऐसा करना मशु्किल 
भी था । इसका मतलब यह भी था कि सही लोगों को सही 
स्थानों पर लाया जाए । नियमित संरचना में पसन्दीदा लोगों को 
अच्छे पदों पर रखा गया, जिसमें योग्यता पर कम ध्यान दिया 
गया और इस अभ्यास को बदलने का मतलब सत्ता के मौजदूा 
समीकरणों को गड़बड़ा दनेा था । इसका मतलब यह था कि 
आदशे और नियंत्रण शलैी की बजाय सोच-विचार और 
लोकतांत्रिक तरीक़े  से काम किया जाए जिससे सत्ता में रहने 
वाले प्रभावित होते । इन कठिनाइयों को दखेते हुए डीपीईपी 
को एक परियोजना संरचना के माध्यम से लाग ूकिया गया था ।
परियोजना वाली रणनीति ने एक हद तक काम भी किया । 
कई गतिविधियाँ यानी नए स्कू ल, बेहतर पाठ्यपसु्तकें , बड़े 
पैमाने पर शिक्षक-प्रशिक्षण, सामदुायिक जटुाव, स्कू ल न आने 
वाले बच्चों के नामांकन आदि के लिए विभिन्न प्रकार की 
रणनीतियों का सहारा लिया गया ।
ऐसा क्यों हुआ? नई परियोजना संरचना परुानी सरकारी 
संरचनाओ ंकी तलुना में अधिक जीवन्त क्यों थी? डीपीईपी 
के कर्मचारियों में जेंडर, वंचित समहूों के बच्चों, विकलांग 
बच्चों, सामदुायिक जटुाव आदि विषयों के विशषेज्ञ थे, जबकि 
नियमित सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में ऐसे शिक्षक थे 
जिन्हें पदोन्नत किया गया था और अपने नए कार्यों को करने के 
लिए उन्हें दबुारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था । डीपीईपी 
में, संरक्षक आधारित स्थानांतरण और तैनाती की प्रथाओ ं(जो 
नियमित प्रणाली की ख़ासियत थी) के विपरीत यथासम्भव 
सर्वोत्तम लोगों को भर्ती करने का प्रयास किया गया । दसूरे 
शब्दों में, डीपीईपी में मानव संसाधन प्रबन्धन में लोगों की 
तैनाती के लिए सरपरस्ती की बजाय योग्यता और आवश्यक 
विशषेज्ञता को ध्यान में रखा गया । ग़ैर-सरकारी संगठनों और 
संसाधकों के साथ निरन्तर जड़ुाव से इसे और समर्थन मिला 
ताकि सरकार के बाहर से भी विशषेज्ञता प्राप्त की जा सके ।
भले ही डीपीईपी ने काम करने के नए तरीक़े  अपनाए किन्तु 
नियमित विभागीय संरचना में इसी तरह के बदलाव लाने के 
लिए कोई प्रयास नहीं किए गए । वास्तव में विभागीय संरचना 
और कमज़ोर हो गई क्योंकि यह केवल बंधा-बंधाया काम 
करती रही जैसे कि वेतन का वितरण और परीक्षा आयोजित 
करना । नियमित विभागीय कार्यालयों में काम करने वाले 
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लोगों को नए विचारों के बारे में प्रशिक्षित या सचूित नहीं 
किया गया था और वे निरुत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा 
कि उन्हें नई पहलों से बाहर रखा गया ह ै (और ऐसा किया 
भी गया था) । यह बहिष्करण ज़मीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर 
तक दिखाई दतेा था । उनमें से कई लोग डीपीईपी पहलों की 
आलोचना करने लगे और परियोजना के लिए मशु्किलें पैदा 
करने लगे । अधिक महत्त्वपरू्ण बात यह थी कि मौजदूा प्रणाली 
में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने का एक अवसर खो गया था । 
अब यह सोचना कि यदि परियोजना संरचना में विशषेज्ञों को 
काम पर रखने की पद्धति को नियमित विभागीय संरचना का 
हिस्सा बनाया जाता, योग्यता आधारित स्थानान्तरण और 
तैनाती को अनिवार्य बनाया जाता और परेू विभागीय ढाँच ेको 
पनुः प्रशिक्षित किया जाता तो क्या होता – यह एक काल्पनिक 
प्रश्न बना हुआ ह ै।
जब 2000 में एसएसए ने डीपीईपी का स्थान लिया तो कुछ 
महत्त्वपरू्ण बदलाव हुए । पहला, 2000 में जब एसएसए आरम्भ 
किया गया था तब भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ने लगी 
थी और सरकारी राजस्व में काफ़ी वदृ्धि हुई थी । इसका मतलब 
यह था कि सरकार सामाजिक क्षेत्र पर अधिक धनराशि खर्च 
कर सकती थी । अतः एसएसए बाहर से नहीं वरन केन्द्र सरकार 
द्वारा वित्तपोषित था, जिसमें राज्य सरकारें एक छोटा-सा हिस्सा 
दतेी थीं । बाद के वर्षों में एसएसए के लिए उपलब्ध धन और, 
इसके माध्यम से, प्रारम्भिक शिक्षा में निवेश तेज़ी से बढ़ा । 
हालाँकि कई नए स्कू ल खोले गए हैं, स्कू ल के बनुियादी ढाँच े
में व्यापक सधुार हुआ ह,ै और प्राथमिक शिक्षा में नामांकन 
क़रीब-क़रीब सार्वभौमिक हो गया ह,ै फिर भी आज बच्चों के 
सीखने का स्तर असन्तोषजनक ही ह,ै और धनी बच्चे निरन्तर 
निजी स्कू लों में भर्ती हो रह ेहैं । भारी निवेश के बावजदू एक 
सवु्यवस्थित प्राथमिक शिक्षा प्रणाली अभी भी पहुचँ से बाहर 
ह ै। सरकारी कामकाज में लगातार ख़राबी के कारण डीपीईपी 
ने जवाबी कार्रवाई के लिए अल्पकालिक उपाय किए, लेकिन 
लम्बी अवधि के उपायों को सम्बोधित करने में विफल रहा । 
डीपीईपी ने संस्थागत कमियों के ख़िलाफ़ बचाव के जो प्रयत्न 
किए, एसएसए में उन्हें अधरूा ही छोड़ दिया गया था ।
एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के नाते एसएसए इस परियोजना 
संरचना को समाप्त कर सकता था । हालाँकि कार्यक्रम के 
समर्थकों ने डीपीईपी की परियोजना संरचना की आलोचना 
की लेकिन एसएसए में इसे बरकरार रखा गया । सिर्फ़  इसलिए 
कि पक्ष-विपक्ष और सम्भावनाओ ं पर गहराई से चर्चा नहीं 
की गई थी । वास्तव में डीपीईपी से प्राप्त सकारात्मक और 
नकारात्मक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया । ऐसा 
इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को 
अत्यधिक व्यक्तिवादी तरीक़े  से तैयार किया जाता ह ै। पिछले 
अनभुवों का किस हद तक और कितनी गहराई से विश्लेषण 

किया गया ह ै और उससे क्या सीख मिली – ये सारी बातें 
बहुत परिवर्तनशील हैं । एसएसए को तैयार करते वक्त डीपीईपी 
परियोजना संरचनाओ ंके गणुों और कमज़ोरियों की बहुत कम 
जाँच-पड़ताल की गई । अन्त में वे एसएसए संरचना बन गए 
और जैसे-जैसे एसएसए डीपीईपी के ज़िलों से आगे बढ़ा, इसी 
तरह की संरचनाए ँनए ज़िलों में स्थापित की गई ं। फिर एक 
बार, दीर्घकालिक संस्थागत समस्याओ ंको दरू करने का कोई 
प्रयास नहीं किया गया ।
साथ ही डीपीईपी संरचनाओ ं को प्रभावी बनाने वाले कई 
सकारात्मक अभ्यासों को छोड़ दिया गया । चूकँि एसएसए 
बाहरी रूप से नहीं वरन घरेल ू रूप से वित्तपोषित कार्यक्रम 
था, इसलिए सरकार के भीतर लोगों की भर्ती और नौकरी पर 
लगाने की प्रक्रिया मौजदूा तरीक़ों के साथ अधिक तालमले 
रखती थी । अतः समय के साथ-साथ योग्यता आधारित भर्ती 
और तैनाती, जो डीपीईपी की विशषेता थी, का स्थान संरक्षक 
आधारित तैनाती ने ले लिया । इसके अलावा डीपीईपी की 
तलुना में, एसएसए के अधिकारियों का प्रणाली के बाहर के 
विशषेज्ञों के साथ बहुत कम जड़ुाव था, इसलिए नए विचारों 
और तरीकों का प्रवाह भी अवरुद्ध हो गया । जैसा कि अन्य 
सरकारी कार्यक्रमों के साथ होता ह,ै परूा ध्यान बनुियादी 
ढाँच े के निर्माण पर केन्द्रित किया गया । परिणामस्वरूप जो 
जीवन्तता डीपीईपी की विशषेता थी, वह काफ़ी हद तक कहीं 
खो गई ।
सच पछूा जाए तो डीपीईपी और एसएसए ने शिक्षकों की 
गणुवत्ता घटाने में महत्त्वपरू्ण योगदान दिया । डीपीईपी के 
साथ एक महत्त्वपरू्ण बात यह हुई कि ‘पैरा’ शिक्षक, संविदा 
कर्मचारी, नियकु्त किए जाने लगे जिनका वेतन बहुत कम था । 
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई राज्यों को प्राथमिक शिक्षा को 
सार्वभौमिक बनाने के लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त शिक्षकों की 
आवश्यकता थी, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों की वित्तीय 
स्थिति ख़राब थी । जैसे-जैसे प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक 
बनाने का दबाव बढ़ा, राज्यों ने शिक्षकों की लागत में कमी 
लाने का प्रयास किया ताकि वे अधिक शिक्षकों को काम पर 
रख सकें  और पैरा-शिक्षक नियकु्त करने लगे । मध्य प्रदशे में, 
नियमित शिक्षकों को ‘मतृ संवर्ग’ या ’डाइगं कैडर’ घोषित 
किया गया था और रिटायर होने के बाद पैरा-शिक्षकों द्वारा 
प्रतिस्थापित किया गया था । मध्य प्रदशे की ‘शिक्षा गारंटी 
योजना’ ने कम वेतन वाले, समदुाय के संविदा शिक्षकों की 
अवधारणा को आर्थिक तंगी के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप 
में नहीं बल्कि वांछनीय मानते हुए उसे बढ़ावा दिया और कई 
लोगों ने इसकी प्रशसंा भी की । सभी राज्यों ने मध्य प्रदशे 
की तरह पैरा-शिक्षकों को उत्साह के साथ तो नहीं अपनाया, 
लेकिन लगभग सभी ने कुछ पैरा-शिक्षकों को काम पर रखा ।
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पैरा-शिक्षकों की नियकु्ति एक बहुत ही विवादित मदु्दा था । 
इस विचार का समर्थन करने वालों ने तर्क  दिया कि नियमित 
शिक्षक आत्म-सन्तुष्ट थे क्योंकि उनकी नौकरी स्थायी थी, वे 
अक्सर अनपुस्थित रहत थे, प्रतिबद्धता के साथ नहीं पढ़ाते थे 
और उन्हें अच्छा वेतन दनेे की कोई आवश्यकता नहीं थी । 
लेकिन इस बात की सम्भावना अधिक थी कि समदुाय का 
एक अनबुन्धित, कम वेतन पाने वाला शिक्षक स्कू ल के लिए 
प्रतिबद्ध हो । जो लोग पैरा-टीचर्स के ख़िलाफ़ थे, उनका तर्क  
था कि शिक्षकों को अधिक पेशवेर बनाने की ज़रूरत ह ै। कम 
वेतन वाले, कम योग्यता वाले पैरा-शिक्षकों को नौकरी पर 
रखने का मतलब था सरकारी स्कू लों में जाने वाले ग़रीब बच्चों 
को हानि पहुचँाना । लेकिन इस सवाल पर भी शायद ही कभी 
तर्कस गत रूप से बहस की गई हो । उदाहरण के लिए, इस 
तथ्य पर कम ध्यान दिया गया कि शिक्षकों का राजनीतिकरण, 
तैनाती में संरक्षण और अच्छे काम को मान्यता न दनेा आदि 
वेतन और स्थायित्व से अधिक महत्त्वपरू्ण मदु्दे हो सकते हैं । 
यही नहीं नीतियों को थोड़े-से विश्लेषण और चिन्तन के बाद 
अक्सर रातोंरात बदल दिया जाता था ।
एसएसए ने शरुू में ही पैरा-शिक्षकों के लिए वेतन का भगुतान 
प्रदान करके मौन रूप से उनका समर्थन किया और पैरा 
शिक्षकों की नियकु्ति की संख्या में तेज़ी से वदृ्धि हुई इस तथ्य 
के बावजदू कि जिस आर्थिक तंगी ने पैरा शिक्षकों की नियकु्ति 
को बढ़ावा दिया था वह अब थी ही नहीं । लेकिन, समय के 
साथ, पैरा शिक्षकों ने सरुक्षित रोज़गार और बेहतर वेतन के 
लिए यनूियनों का गठन किया । इसके बाद, राज्य सरकारों को 
कई रियायतें दनेी पड़ीं जैसे पैरा-शिक्षकों की तनख़्वाह बढ़ाना 
और कार्यकाल को अधिक सरुक्षित बनाना । इसका मतलब 
यह था कि सबसे ख़राब तरीक़े  को अपनाना : कम-वेतन 
वाली संविदात्मक नौकरियों को विज्ञापित किए जाने पर कम 
योग्य लोगों को शिक्षक के रूप में काम पर रखा गया । लेकिन 
उनके वेतन में वदृ्धि करनी पड़ी, कार्य-निष्पादन के आधार पर 
नहीं, बल्कि उनके आन्दोलन की सफलता के कारण । कई 
पैरा-शिक्षक भी अर्ध-स्थायी हो गए और इसका परिणाम यह 
हुआ कि ख़राब कार्य-निष्पादन के कारण शिक्षक को हटाने 
का परूा विचार निरर्थक हो गया । इसके अलावा, शिक्षकों से 
सम्बन्धित नीतियों में लगातार बदलाव आता रहा और स्कू ल 
प्रणाली अब ऐसे शिक्षकों की बड़ी संख्या के साथ काम करती 
रही जो असन्तुष्ट थे और अक्सर आन्दोलन करते रहत थे । 
चूकँि संस्थाओ ंमें मलूतः कोई बदलाव नहीं आया इसलिए 
अन्य क्षेत्रों में भी असफलताए ँ मिलीं । उदाहरण के लिए 
डीपीईपी ने सन्दर्भ-विशिष्ट, विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा 
दिया और प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने 
के लक्ष्य के साथ ज़िला स्तर की योजनाए ँ तैयार की गई ं। 
डीपीईपी कार्यक्रम के दिशा-निर्देश बहुत कम थे, केवल इस 

बारे में कुछ निर्देश थे कि ‘क्या करें और क्या नहीं’ क्योंकि 
प्रत्येक ज़िले से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी स्वयं की 
समस्याओ ंके सन्दर्भ में अपनी रणनीति तैयार करें । उदाहरण 
के लिए - स्कू ल न जाने वाले बच्चों के नामांकन के लिए 
विविध तरीक़े  अपनाए जा सकते थे जैसे समदुाय को मदु्दे से 
जोड़ने और उन्हें संवेदनशील बनाना या वैकल्पिक शिक्षा 
केन्द्र शरुू करना या एक ब्रिज कोर्स शरुू करना ताकि बच्चे 
औपचारिक स्कू लों में शामिल हो सकें  आदि । यह बात 
सामान्य सरकारी योजनाओ ंके विपरीत थी जहाँ रणनीतियाँ 
पहले से तय होती थीं । उदाहरण के लिए डीपीईपी से पहले 
ग़ैर-औपचारिक शिक्षा (एनएफई) की योजना ने स्कू ल न जाने 
वाले बच्चों के नामांकन के लिए एक एकल रणनीति निर्धारित 
की और निर्धारित लागत के साथ ग़ैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र 
शरुू किए । इस बात को ध्यान में रखा गया कि कुछ मामलों 
में बच्चों को स्कू लों में भजेने के लिए समदुाय को जटुाना 
या बड़े भाई-बहनों को स्कू ल जाने की स्वतत्रता दनेे के लिए 
शिशओु ंकी दखेरेख की सवुिधा प्रदान करना बेहतर रणनीति 
हो सकती ह ै। 
चूकँि डीपीईपी में हर साल ज़िला योजना तैयार की जाती थी, 
इसलिए उन पर सभी स्तरों पर गहराई से चर्चा की जाती और 
उनका विश्लेषण किया जाता था । स्कू ल न जाने वाले बच्चों 
को दाख़िला दनेे के लिए कई नई रणनीतियाँ सामने आई ं। 
हालाँकि शरुू से ही प्रवतृ्ति यही थी कि राज्य स्तर पर निर्णय 
लिए जाए ँताकि किसी राज्य विशषे की सभी ज़िला योजनाए ँ
समान दिखें । ऐसा दो कारणों से हुआ । एक तो ज़िला स्तर पर 
क्षमता की कमी थी । ज़िला कार्यालयों में स्टाफ सीमित था । 
इसके अलावा, ज़िले के अधिकारी योजना बनाने के आदी 
नहीं थे और अक्सर वे बहुत अच्छी योजनाए ँनहीं बनाते थे । 
ऐसे मामलों में राज्य के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया । दसूरे, 
सरकारी विभाग आमतौर पर इस प्रकार कार्य करते थे : राज्य 
के अधिकारी ज़िला अधिकारियों को निर्देश दतेे थे । इसलिए 
राज्य के साथ-साथ ज़िला स्तर के अधिकारियों के लिए भी 
ये भमूिकाए ँ बड़ी आरामदहे थीं । हालाँकि, इस परियोजना 
में विकेन्द्रीकृत योजनाए ँबनाने के लिए लगातार दबाव बना 
रहा और इसके कारण कम-से-कम कुछ सन्दर्भ -आधारित 
योजनाए ँऔर रणनीतियाँ बनीं ।
एसएसए ने विकेन्द्रीकृत ज़िला स्तर की योजना को बनाए रखा 
और वास्तव में ग्रामीण स्तर की योजना को बढ़ावा दनेे की 
माँग की । लेकिन व्यवहार में, एसएसए का नियोजन और भी 
अधिक ऊपर से संचालित हो गया । पहली बात तो यह कि 
एसएसए के दिशानिर्देश डीपीईपी दिशानिर्देशों से बहुत अलग 
थे । जैसा कि ऊपर कहा गया ह,ै डीपीईपी के दिशानिर्देश 
विशिष्ट गतिविधियों के बारे में नहीं बताते या निश्चित इकाई 
लागतों को निर्धारित नहीं करते जो लचीलेपन के लिए 
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सहायक हैं । एसएसए दिशानिर्देशों में ये दोनों बातें शामिल थीं 
क्योंकि यह सामान्य सरकारी अभ्यास था और वित्त विभागों 
ने इस पर ज़ोर दिया । एसएसए सामान्य सरकारी कार्यक्रमों की 
तलुना में अधिक लचीला था और वह इस अर्थ में कि इसने 
व्यापक गतिविधियों की अनमुति दी और साथ ही ज़िलों को 
इस बात की अनमुति दी कि वे इन गतिविधियों में से चयन 
कर लें । चूकँि गतिविधियों और इकाई लागतों को पहले से ही 
निर्धारित कर दिया गया था, इसलिए ज़िला योजनाओ ंने बस 
इन गतिविधियों को दोहराया और संख्याए ँद ेदीं । एसएसए पर 
नियमित सरकारी प्रणाली का अधिक नियंत्रण होने के कारण 
टॉप-डाउन अभ्यास और मज़बतू हो गए ।
इसी तरह डीपीईपी में किए गए गम्भीर शकै्षणिक सधुारों को भी 
नकुसान पहुचँा । कई राज्यों में, डीपीईपी के तहत नई, गतिविधि-
आधारित पाठ्यपसु्तकें  तैयार की गई ं। लेकिन यह एक कठिन 
संघर्ष था । कभी-कभी नई पाठ्यपसु्तकों की कड़ी आलोचना 
भी हुई क्योंकि उनमें अधिगम के नए और अपरिचित तरीक़े  पेश 
किए गए थे । जब शिक्षकों को गतिविधि-आधारित अधिगम 
के लिए प्रशिक्षित किया गया तो उन्हें भी अवधारणाओ ंको 
समझने में कठिनाई हुई । चूकँि एससीईआरटी संकाय और 
शिक्षा विभागों की क्षमता का पर्याप्त रूप से विकास नहीं किया 
गया था इसलिए कई अधिकारी और अध्यापक-शिक्षक इन 
बदलावों के विरोधी थे । अक्सर जब सरकारें या नौकरशाह 
प्रभारी बदलते थे तो नई पाठ्यपसु्तकों को त्याग दिया जाता 
था । एसएसए में शिक्षा और शिक्षा की गणुवत्ता पर ध्यान 
दनेा और भी कम हो गया क्योंकि नियमित प्रशासकों और 
अध्यापक-शिक्षकों से पदों को तेज़ी से भरा गया और सरकार 
के बाहर वाले विशषेज्ञों के साथ परामर्श लेना भी कम हो गया । 
जो शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम कभी बहुत ध्यानपरू्वक और 
प्रतिबद्धता के साथ आयोजित किए जाते थे वे एक बंध-ेबंधाए 
काम और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार का स्रोत भी बन गए । अन्ततः 
एसएसए का ध्यान नए स्कू लों की स्थापना, बनुियादी ढाँच ेका 
निर्माण, नए शिक्षकों को काम पर रखने और विद्यार्थियों को 
मफ़ु्त पाठ्यपसु्तकें , वर्दी आदि प्रदान करने पर केन्द्रित हो गया । 
ये काम भी महत्त्वपरू्ण थे, लेकिन चूकँि कक्षा की प्रक्रिया में 
सधुार नहीं हुआ इसलिए उच्च-गणुवत्ता वाली स्कू ल प्रणाली 
भी समझ से बाहर ही रही ।
मरेे हिसाब से डीपीईपी और एसएसए से सीखा जाने वाला 

सबसे महत्त्वपरू्ण सबक़ सरकारी कामकाज के बारे में ह ै। 
सरकार में मानव संसाधन और कार्यशलैी से सम्बन्धित गहरी 
समस्याए ँहैं । मानव संसाधन की संरचना ही समस्याग्रस्त ह ै। 
कई क्षेत्रों में आवश्यक विशषेज्ञता की कमी ह ै। इसके अलावा, 
मौजदूा मानव संसाधनों का प्रबन्धन योग्यता पर आधारित नहीं 
ह ै। किसी अधिकारी को योग्यता के आधार पर भर्ती किया 
जा सकता ह,ै लेकिन इस बात की सम्भावना भी ह ै कि वह 
अपने करियर के दौरान, तैनाती और यहाँ तक कि पदोन्नति 
के लिए अपने काम को अच्छी तरह से करने की बजाय किसी 
शक्तिशाली गॉडफादर की ख़ुशामद करे, उसका सहारा ले । 
इससे काम के प्रति प्रतिबद्धता कम होगी क्योंकि प्रोत्साहन की 
मौजदूा संरचना अच्छे काम को बढ़ावा नहीं दतेी ह ै। काम करने 
की प्रक्रिया पदानकु्रम और केन्द्रीकरण पर आधारित ह ैऔर 
ज़मीनी आवश्यकताओ ंके अनकूुल रणनीतियों को उभरने से 
रोकती ह ै। सरकार के सबसे शीर्ष स्तरों पर भी विचार-विमर्श 
और विवेचना करना एक विकल्प ही ह ै। परिणाम स्वरूप वे 
कार्यक्रम और नीतियाँ अपरीक्षित ही रह जाती हैं जिन पर 
भली-भाँति विचार नहीं किया गया हो, ख़ासकर यदि उनसे 
कोई राजनीतिक लाभ मिलता हो । यहाँ तक कि बेहतर रूप 
से तैयार किए गए कार्यक्रमों को भी महत्त्व नहीं दिया जाता 
क्योंकि वे संस्थागत संरचनाओ ंके माध्यम से क्रियान्वित किए 
जाते हैं जिसमें तकनीकी क्षमता का अभाव होता ह ैऔर जो 
एक कठोर और पदानकु्रमित तरीक़े  से कार्य करते हैं ।
ये लक्षण हर सरकारी पहल को प्रभावित करते हैं । सभी 
कार्यक्रमों को इस साँच े में रूपान्तरित और ढाला गया ह ै। 
डीपीईपी ने परियोजना संरचनाओ ंको बनाकर इन समस्याओ ं
से निपटने का प्रयास किया लेकिन मौजदूा संस्थागत दोषों को 
सम्बोधित करने में विफल रहा और सम्भवतः उन्हें बढ़ा दिया । 
एसएसए उन्हें साथ लेकर चला और डीपीईपी के परियोजना से 
प्राप्त लाभों को समाप्त कर दिया । 
सबक़ साफ़ ह ै। आज बढ़ते सरकारी राजस्व ने अच्छी गणुवत्ता 
वाली प्रारम्भिक शिक्षा को काफ़ी हद तक एक वास्तविक 
सम्भावना बना दिया ह ै। लेकिन सरकार के काम करने का 
तरीक़ा एक बहुत बड़ी बाधा ह ै। जब तक गहन और वास्तविक 
संस्थागत सधुार नहीं होगा, एक वास्तविक उच्च गणुवत्ता 
वाली स्कू ल प्रणाली के निर्माण की सफलता दरू ही रहगेी ।

रश्मि शर्मा परू्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं । उन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया 
ह ै। उनकी दो पसु्तकें - ‘लोकल गवर्नमेंट इन इडंिया : पॉलिसी एडं प्रैक्टिस’ तथा ‘दि एलिमेंटरी एजकेुशन सिस्टम इन इडंिया’ प्रकाशित भी हुई हैं । सम्प्रति 
वे ज़मीनी स्तर पर सरकार की संरचना और काम के बारे में शोध और लेखन में लगी हुई ह ै। उनसे rashmishuklasharma@gmail.com पर सम्पर्क  
किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल
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क्षक की स्थिति समाज की सामाजिक-
सांस्कृति क प्रकृति को दर्शाती ह;ै कहा 
जाता ह ैकि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षकों 

के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता ह’ै - इस तरह के उद्बोधन सही 
भी हैं क्योंकि शिक्षक मानव में ज्ञान की शाश्वत खोज करने के 
लिए एक प्रेषक, प्रेरक और समर्थक की महत्त्वपरू्ण भमूिका 
निभाते हैं । हम सभी एक ऐसे अच्छे समाज की आकांक्षा 
करते हैं जो मानवीय, न्यायसंगत और टिकाऊ हो । यह माना 
जाता ह ैकि स्कू ल शिक्षा इसके लिए आधार प्रदान करती ह ै। 
शिक्षा वाकई अहिसंक और अनवरत तरीक़े  से ऐसे समाज का 
निर्माण कर सकती ह ै। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन 
करके यह प्रयास किया गया ह ैकि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले 
और निशलु्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सनुिश्चित 
किया गया ह ै। इसके परिणामस्वरूप यह कोशिश भी की जा 
रही ह ैकि प्रत्येक बच्चे को एक ऐसी स्कू ली शिक्षा मिले जो 
गणुवत्तापरू्ण हो । निजी स्कू लों में कमजोर परिवार के बच्चों 
के लिए सीटों का आरक्षण उसी का हिस्सा ह ै। इसके माध्यम 
से प्रत्येक बच्चे की शिक्षा सरकार का एक जनादशे बन गई । 
केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारें अपने सभी बच्चों के लिए 
स्कू ल की आसान पहुचँ सनुिश्चित करने और विभिन्न सरकारी 
कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित उपस्थिति को बढ़ावा दनेे 
के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही हैं । भारत ने नामांकन के 
मामले में बहुत कुछ हासिल किया ह ैऔर प्राथमिक स्कू लों 
में विद्यार्थियों की उपस्थिति के उद्देश्य को काफ़ी हद तक परूा 
किया ह ै। जिस मदु्दे को सम्बोधित नहीं किया गया ह ैवह ह ै
शिक्षा की गणुवत्ता । एएसईआर, एनएएस जैसी कई रिपोर्टों ने 
विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में कमियों की 
पहचान की । यह बात इन दिनों स्कू ली शिक्षा में गम्भीर मदु्दा 
बन गई ह ैऔर इसे स्कू ली शिक्षा में एक महत्त्वपरू्ण सरोकार 
के रूप में पहचाना गया ह ै। शिक्षा की गणुवत्ता काफ़ी हद तक 
शिक्षकों और कक्षा के साथ उनकी संलग्नता से निर्धारित होती 
ह ै। शिक्षक की पेशवेर क्षमताए ँस्कू ली शिक्षा की गणुवत्ता में 
योगदान करती हैं और साथ में अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता 
होती ह ैजैसे बनुियादी ढाँचा, विद्यार्थी-शिक्षक अनपुात स्कू ल 
नेततृ्व आदि ।

भारत के सेवा-परू्व और सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यक्रमों में समस्याए ँ हैं । दोनों कार्यक्रम अल्पकालिक 
अवधि वाले हैं, अतः विषयों के शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित 
करके विद्यार्थियों के विविध प्रकार और स्कू लों के सन्दर्भ के 
लिए शिक्षकों को तैयार करने में असमर्थ हैं । यह स्पष्ट ह ैकि 
शिक्षकों को स्कू ल के सन्दर्भ में उत्पन्न होने वाली ज़रूरतों 
और माँगों के सम्बन्ध में तैयार किया जाना चाहिए जिससे वे 
स्कू ल के ज्ञान, शिक्षार्थियों एवं अधिगम की प्रक्रिया के सवालों 
के साथ जड़ु सकें  । समाज में होने वाले व्यापक सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के हिसाब से, समय-समय 
पर स्कू ल प्रणाली और शिक्षकों की अपेक्षाए ँबदलती रहती 
हैं । यह बात शिक्षक समदुाय में व्यावसायिक क्षमताओ ंको 
बढ़ाने के लिए शिक्षक-शिक्षा का पनुर्निर्माण करने पर ज़ोर 
दतेी ह ै।

शिक्षक-शिक्षा को फिर से डिज़ाइन करने के पक्ष में कुछ प्रमखु 
कारण निम्नलिखित हैं : 

1.1 लघ ु अवधि के सेवा-परू्व कार्यक्रम केवल कुछ ऐसे 
बनुियादी परिप्रेक्ष्यों का निर्माण कर पाएगँे जिनका 
सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा से बहुत कम सम्बन्ध होगा 
और जिससे स्कू ल के शिक्षकों की महत्त्वपरू्ण पेशवेर 
ज़रूरतें परूी नहीं होंगी ।

2.2 सेवा-परू्व और सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा के संरेखन को 
आज तक पर्याप्त रूप से सम्बोधित  नहीं किया गया ह ै।

3.3 सेवा-परू्व और सेवाकालीन कार्यक्रम दोनों में सिद्धान्त 
और व्यवहार के बीच का परस्पर सम्बन्ध कमज़ोर ह ै।

4.4 आज के शिक्षकों को निरन्तर बदलती रहने वाली शिक्षा 
प्रणाली में होने वाले प्रतिमान के बदलावों से परिचित 
होना चाहिए । इसके लिए बनुियादी अवधारणाओ ंऔर 
शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाने 
की आवश्यकता ह ैऔर सेवा-परू्व प्रशिक्षण में यह इस 
बात का पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं रखा जाता ह ैतथा साथ 
ही सेवाकालीन प्रशिक्षण का समय कम होने के कारण 
अन्तराल बना रहता ह ै।

गुरु चेतना : शिक्षक पेशेवर विकास- 
कर्नाटक सरकार की एक पहल
रुद्रेश एस.

‘शि
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5.5 एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति को शिक्षण 
सम्बन्धी जिस समझ या क्षमताओ ं और प्रवतृ्ति की 
आवश्यकता होती ह,ै वर्तमान सेवाकालीन पेशवेर 
विकास कार्यक्रम अक्सर उन्हें विकसित करने के लिए 
परूी तरह से तैयार नहीं होते हैं ।

6.6 शिक्षक-शिक्षा की प्रक्रियाए ँशिक्षक को एक चिन्तनशील 
पेशवेर बनाने में विफल होती हैं ।

7.7 सेवाकालीन कार्यक्रम अधिकतर पाठ्यपसु्तक सम्बन्धी 
मदु्दों जैसे विषय के कठिन बिन्दु आदि पर ध्यान केन्द्रित 
करते हैं और शिक्षकों में रचनात्मक शिक्षण के साथ 
संकल्पनात्मक और गहन समझ का निर्माण नहीं करते ।

8.8 कई मामलों में, विशषे रूप से सेवाकालीन कार्यक्रमों 
में वर्तमान वर्ष के कार्यक्रमों/प्रशिक्षण का पिछले और 
आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों/प्रशिक्षण के साथ तालमले 
नहीं होता ह ै। कार्यक्रमों को अलग-अलग टुकड़ों में 
आयोजित किया जाता ह ै।

9.9 एक कमी यह भी ह ैकि ज़िला और ब्लॉक स्तरों में पर्याप्त 
रूप से प्रशिक्षित और अपेक्षित गणुवत्ता वाले संसाधक 
नहीं मिल पाते ।

1010 सोपानी रणनीति के कई स्तर होने से संचरण में भारी हानि 
होती ह ै।

1111 कार्यक्रम/मॉड्यलू केन्द्रीय रूप से डिज़ाइन किए गए हैं 
जिनमें शिक्षकों की ज़रूरतों और रुचियों का ध्यान नहीं 
रखा गया ह ै।

इस स्थिति में पाठ्यक्रम के प्रभावी संचालन और इन अन्तरालों 
को पाटने के लिए शिक्षक का  निरन्तर पेशवेर विकास बहुत 
महत्त्वपरू्ण हो जाता ह ै। आज इसी प्रक्रिया के माध्यम से 
हज़ारों बच्चे निकल रह ेहैं और ऐसे संसाधनों की कमी ह ैजो 
इस कमी को दरू करने के लिए कारगर सिद्ध हों । इसके लिए 
दीर्घकालिक दृष्टि और एक ऐसी रूपरेखा की आवश्यकता ह ै
जो सेवाकालीन कार्यक्रम के उपरोक्त मदु्दों को प्रभावित करने 
वाले हर सम्भव कारक पर विचार करे और शिक्षकों को एक 
सार्थक अनभुव प्रदान करने का प्रयास करे ।

सार्वजनिक शिक्षण विभाग, कर्नाटक सरकार ने गरुु चतेना 
के नाम से राज्य में सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम को 
सधुारने का चनुौतीपरू्ण कार्य किया ह ै। इस पहल का उद्देश्य 
सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों से सम्बन्धित सरोकारों 
को दरू करना और शिक्षक विकास के प्रयासों को सार्थक और 
प्रासंगिक बनाना ह ै। दृष्टिकोण, सामग्री और साथ ही कार्यक्रम 

के संचालन को फिर से तैयार करने के इस व्यापक कार्य के 
साथ ही शिक्षक-ट्रैकिग और प्रबन्धन प्रणाली को प्रारम्भ करने 
का कार्य अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के सहयोग से क्रियान्वित 
किया जा रहा ह ै।

राज्य ने सेवाकालीन शिक्षकों के लिए एक पेशवेर विकास 
योजना की कल्पना की ह ै। इस योजना में पिछले दशक 
की अन्तर्दृष्टि और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 
और शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 
2009 जैसे राष्ट्रीय दस्तावेज़ों को ध्यान में रखा गया ह ैजिससे 
कि शिक्षक चिन्तनशील बनें, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, और 
पाठ्यपसु्तकों पर सवाल उठाने में सक्षम हों, सामदुायिक ज्ञान 
को शामिल करके स्कू ल पाठ्यक्रम का संवर्धन कर सकें  और 
सिद्धान्त तथा व्यवहार के बीच सम्बन्ध स्थापित कर सकें  ।

कार्यक्रम में अपनाए गए प्रमखु सिद्धान्तों पर नीच ेचर्चा की 
गई ह ै।

1.1 योजना दीर्घकालिक होनी चाहिए और शिक्षकों के 
पेशवेर विकास में सहायक होनी चाहिए । सेवाकालीन 
शिक्षक-शिक्षा एक सतत प्रक्रिया ह ै जो ससुंगत होनी 
चाहिए न कि छिटपटु ‘एक-बार’ होने वाले सत्र; शिक्षक 
विकास की दीर्घकालिक योजना शिक्षकों को समग्र रूप 
से विकसित होने का मौक़ा दतेी ह ै।

2.2 इसमें सीखने के तरीक़ों के बीच एक संयोजन होना 
चाहिए जिसमें विशषेज्ञों द्वारा संचालन हो, सहकर्मी-
अधिगम और आत्म-अधिगम हो और एक विकेन्द्रीकृत 
आत्मनिर्भर अधिगम का अवसर प्रदान किया जाए जो 
आत्म-अधिगम और सहकर्मी-अधिगम को बढ़ावा द े
क्योंकि ये बातें बहुत महत्त्वपरू्ण हैं ।

3.3 शिक्षक अपने स्कू लों में जिन समस्याओ ं का सामना 
करते हैं और जो सभी कक्षाओ ं और विषयों के लिए 
प्रासंगिक हैं, उनका जवाब इन कार्यक्रमों में दिया जाना 
चाहिए । पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यापकता हो तो 
लम्बी अवधि तक शिक्षकों का जड़ुाव बना रहगेा और 
जिससे निरन्तर व सम्बद्ध अधिगम के अवसरों का 
निर्माण हो सकेगा ।

4.4 इसमें शिक्षकों को चनुने का विकल्प होना चाहिए ताकि 
वे कई मचंों के माध्यम से अपने लिए प्रासंगिक चीज़ों 
का उपयोग कर सकें , उदाहरण के लिए कार्यशालाए,ँ 
सेमिनार, अध्ययन समहू आदि ।

5.5 शिक्षक के विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 
सामग्री को शिक्षा के दृष्टिकोण, विषय के परिप्रेक्ष्य, 
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विषय सामग्री और शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से व्यापक होना 
चाहिए ।

6.6 सभी कार्य शकै्षिक विचारों के एक ससुंगत समहू द्वारा 
निर्देशित किए जाने चाहिए, उदाहरण के लिए भारतीय 
समाज में स्कू ल की भमूिका, बच्चे कैसे सीखते हैं, 
प्रत्येक विषय की प्रकृति और शिक्षण विधि, बच्चे का 
शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक विकास क्यों 
आवश्यक ह ैऔर ये सारी बातें शिक्षक-शिक्षा के सभी 
कार्यक्रमों के सभी रूपों में झलकनी चाहिए ।

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शिक्षक-शिक्षा से सम्बन्धित 
कमियों को सम्बोधित करने के लिए प्रतिबद्ध थे । कार्यक्रम 
की विशषेता यह थी कि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मखु्य सचिव के अधिकारियों से 
लेकर प्रत्येक स्कू ल के शिक्षकों की भागीदारी थी । प्रथम वर्ष 
के कार्यक्रम को लाग ूकरने के लिए यह प्रयास दो साल तक 
जारी रहा । योजना की दीर्घकालिकता और शिक्षकों को अपने 
पेशवेर विकास के लिए अपनी आवश्यकता और रुचि के 
अनसुार मॉड्यलू चनुने की अनमुति दनेे के मार्ग को पाँच साल 
के लिए निर्धारित किया गया ।

अवधारण से लेकर निष्पादन तक इस कार्यक्रम को चार 
चरणों में तैयार किया गया था – (क) पाठ्यक्रम विकास, (ख) 
मॉड्यलू विकास, (ग) संसाधक विकास, (घ) कार्यक्रम का 
शभुारम्भ ।

(क)  पाठ्यक्रम विकास
यह पाठ्यक्रम परेू कर्नाटक के चनेु हुए शिक्षकों, शिक्षक-
शिक्षकों व विषय के विशषेज्ञों और अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन 
के कुछ सदस्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित किया 
गया ह ै। इस समहू ने शिक्षकों की ज़रूरतों के साथ-साथ राष्ट्रीय 
दस्तावेज़ों में व्यक्त की गई शिक्षकों की अपेक्षाओ ंपर विचार 
किया और बड़ी सावधानी के साथ इस पाठ्यक्रम को तैयार 
किया । पाठ्यक्रम की इस रूपरेखा का विकास शिक्षकों के 
पेशवेर विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की योजना 
बनाने की दिशा में पहला क़दम था जिससे कि शिक्षकों के लिए 
एक मज़बतू और निरन्तर चलने वाले पेशवेर विकास कार्यक्रम 
को सक्षम किया जा सके । पाठ्यक्रम में शिक्षकों के विकास 
के सन्दर्भ, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, विषय, व्यावहारिकता, कक्षा 
अनपु्रयोग, शिक्षक संलग्नता के तरीक़ों और आकलन का 
वर्णन ह ै। पाठ्यक्रमों और मॉड्यलू को विकसित करने के लिए 
शिक्षकों की अनेक व विविध आवश्यकताओ ंकी संकल्पना 
करने का काफ़ी प्रयास किया गया ह ै। यह एक व्यापक 
पाठ्यक्रम ह ै जिसमें बाल विकास (उदाहरण के लिए बच्चे 

भाषा कैसे सीखते हैं, सीखने का सामाजिक  सन्दर्भ), स्कू ल 
के विषयों और शिक्षण के तरीक़ों में प्रमखु अवधारणाओ ंको 
समझने का प्रयास भी  शामिल ह ै। यह शिक्षकों के विकास के 
लिए लगभग 250 थीमों का सझुाव दतेा ह ैऔर प्रत्येक विषय 
पर शिक्षक के जड़ुाव एवं मॉड्यलूर अभिविन्यास के विभिन्न 
तरीक़ों का प्रस्ताव रखता ह ै। एक मॉड्यलू/अवधारणा/विषय 
को रुचि और आवश्यकता के अनसुार 1-5 दिनों में लिया जा 
सकता ह ै।

(ख) मॉड्यूल विकास
पाठ्यक्रम के सिद्धान्तों को अपनाकर मॉड्यलू विकसित किए 
गए । परामर्शदाताओ ंके मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के चनेु हुए 
राज्य संसाधकों और अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के एक समहू 
ने लगभग पाँच महीने तक एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से 
मॉड्यलू विकसित किए । इन मॉड्यलूों को श्रेणीबद्ध किया गया 
ह ैताकि वे शिक्षकों की समझ के विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रिया 
द ेसकें  । दीर्घावधि योजना यह ह ै कि शिक्षकों को चनुने के 
लिए 200-250 मॉड्यलू उपलब्ध कराए जाए ँ। इन मॉड्यलूों 
में शिक्षा परिप्रेक्ष्य, विषय परिप्रेक्ष्य, प्रमखु अवधारणाए,ँ 
शिक्षाशास्त्र और मलू्यांकन सम्बन्धी बातें शामिल हैं जो एक-
दसूरे के साथ एकीकृत हैं, अलग-थलग नहीं । वर्ष 2017-18 
में शिक्षकों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा 
के परिप्रेक्ष्य (हिन्दी व कन्नड़ा दोनों में) से सम्बन्धित 28 
मॉड्यलू दिए गए । बाक़ी को बाद के वर्षों में दिया जाएगा । 
प्रत्येक मॉड्यलू को समीक्षा समिति की भागीदारी के साथ 
संचालित किया गया और उसकी समीक्षा की गई व उसमें 
सधुार किए गए ।

(ग)  स्रोत व्यक्ति विकास
कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर निष्पादित करने के लिए और 
ज़िलों में प्रशिक्षित स्रोत व्यक्तियों की अनपुलब्धता के मदु्दे को 
हल करने के लिए, प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक मॉड्यलू के लिए 
चार मखु्य स्रोत व्यक्ति (मास्टर रिसोर्स पर्सन या एमआरपी) 
को लिखित और मौखिक परीक्षाओ ंके माध्यम से चनुा गया 
था । प्रत्येक ज़िले में कुल 112 एमआरपी चनेु गए । प्रत्येक 
एमआरपी को परिप्रेक्ष्य, सामग्री और शिक्षाशास्त्र के बारे में 10 
दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता ह ैजिनमें से पाँच दिन मॉड्यलू 
सामग्री के लिए और पाँच दिन अतिरिक्त इनपटु के लिए होते 
हैं ताकि एमआरपी शिक्षकों के साथ पाँच दिनों तक जड़ुने 
में सक्षम हो सकें  । कार्यक्रम में विकासशील शिक्षा परिप्रेक्ष्य 
(समाज, शिक्षा, बच्चों और शिक्षण को समझना), मॉड्यलू 
सामग्री से परे गहरी समझ और सत्रों के उदाहरणात्मक शिक्षण 
का प्रस्ताव दिया गया जिसमें प्रत्येक एमआरपी को प्रस्तुति के 
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अवसर दिए गए । इस प्रक्रिया में कई बैचों के माध्यम से एक 
महीने में लगभग 3500 एमआरपी को प्रशिक्षित किया गया ।

(घ) कार्यक्रम का शुभारम्भ
कार्यक्रम का शभुारम्भ 5 सितम्बर 2017 को शिक्षक दिवस 
पर कर्नाटक के मखु्यमन्त्री द्वारा किया गया । शिक्षकों ने शिक्षक 
प्रशिक्षण प्रबन्धन प्रणाली (टीटीएमएस) में लॉग-इन करके वर्ष 
2017-18 के लिए उपलब्ध 28 मॉड्यलूों के बारे में अपने 
विकल्प दिए । यह प्रणाली डेस्कटॉप और मोबाइल में उपलब्ध 
थी, जहाँ अधिकतर शिक्षक अपने विकल्प और कार्यशाला 
अनसुचूी के ट्रैकिग का प्रबन्धन करने के लिए मोबाइल ऐप 
का इस्तेमाल करते थे । टीटीएमएस के माध्यम से शिक्षकों के 
विकल्प, बैच बनाने, शिक्षकों को आमन्त्रित करने, प्रशिक्षण 
की योजना बनाने और शिक्षकों से फीडबैक लेने की परूी 
प्रक्रिया की गई । राज्य स्तर की प्रक्रियाओ ंका प्रबन्धन राज्य 
शकै्षिक अनसुन्धान और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया था 
और इसका क्रियान्वयन सम्बन्धित डाइट (ज़िला शिक्षा और 
प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा किया गया था । तीन से चार महीने की 
अवधि में 34 ज़िलों में 28 मॉड्यलू वाला प्रशिक्षण लगभग 
2000 बैचों में आयोजित किया गया । इस प्रक्रिया में 75000 
शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ।

इससे सोपानी प्रणाली घटी क्योंकि प्रशिक्षित एमआरपी 
ज़िले में जाकर शिक्षकों को सीध े ही प्रशिक्षण प्रदान करते 
हैं । संचालन और क्रियान्वयन की बनुियादी सवुिधाओ ं की 
गणुवत्ता सनुिश्चित करना भी महत्त्वपरू्ण था । जैसे साफ़-सथुरे 
व काम में लाए जा सकने वाले शौचालय, सरुक्षित पेयजल, 
गणुवत्तापरू्ण भोजन, पर्याप्त रोशनी वाले हवादार स्थान, निर्बाध 
बिजली की आपरू्ति आदि । ये चीज़ें सम्बन्धित ज़िलों के डाइट 
द्वारा सनुिश्चित की गई ंजिन्होंने मॉड्यलू की गणुवत्ता बढ़ाने में 
महत्त्वपरू्ण योगदान दिया ।

भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि शिक्षकों को इस तरह के बड़े 
पैमाने पर उनकी रुचि और ज़रूरतों  के अनसुार मॉड्यलू चनुने 
की अनमुति दी गई थी ।

ऐसा इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि परेू वर्ष इसे दृढ़ता के साथ 
चलाने में सरकार ने रुचि दिखाई और निरन्तर प्रयास किया । 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मखु्य 
सचिव द्वारा एक विशषे मासिक बैठक आयोजित की गई थी 
जिसने प्रारम्भ से लेकर निष्पादन तक एक प्रमखु भमूिका निभाई 
थी । डीएसईआरटी ने भी इस कार्यक्रम को परेू मन से अपनाया 
जिसकी वज़ह से परेू साल और सारी गतिविधियों के दौरान यह 
कार्यक्रम निर्बाध गति से चलता रहा । राज्य स्तर पर गठित कोर 
टीम ने प्रक्रियाओ ंकी योजना बनाने, निगरानी और समीक्षा 

करने में मदद की और साथ ही समय सीमा का पालन करके 
कार्यक्रम को दृढ़ता दी तथा सभी स्तरों पर गणुवत्ता बढ़ाने में 
सहायता की । शिक्षकों ने चयन पर आधारित शिक्षक विकास 
की अवधारणा और एमआरपी की तैयारी की सराहना की, यह 
बात निष्पादन के बाद किए गए एक डिपस्टिक अध्ययन के 
बाद सामने आई । उन्होंने कार्यक्रम के सचुारु क्रियान्वयन और 
लम्बी अवधि के लिए शिक्षक विकास पर नज़र रखने के लिए 
टीटीएमएस की भमूिका को भी महत्त्वपरू्ण माना । मखु्यमन्त्री 
और शिक्षा मतं्री ने राज्य सरकार के बजट में और कई अन्य 
मचंों पर एक कार्यक्रम के रूप में गरुु चतेना का उल्लेख किया । 
इससे उसे अधिक वैधता मिली ।

कार्यक्रम की संचार रणनीति ने इसे लोगों तक पहुचँाने में बहुत 
योगदान दिया । संचार रणनीति के अन्तर्गत एक माइक्रोसाइट 
विकसित किया गया था जहाँ शिक्षक कार्यक्रम और मॉड्यलू 
के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते थे । शिक्षक बहुत 
पहले ही मॉड्यलू को डाउनलोड करके प्रशिक्षण सत्रों के लिए 
तैयार हो सकते थे । राज्य स्तर पर इसके शभुारम्भ का विशाल 
कार्यक्रम और शिक्षकों के पेशवेर विकास पर राज्य और ज़िला 
स्तर पर हुए कई सेमिनारों के बाद एक कार्यक्रम के रूप में गरुु 
चतेना के बारे में शिक्षकों की रुचि बढ़ी । इस सारी प्रक्रिया 
के माध्यम से 1.4 लाख शिक्षकों ने नामांकन किया और 
टीटीएमएस के माध्यम से चार प्राथमिकताओ ंमें अपनी पसन्द 
व्यक्त की । इन संख्याओ ंको दखेते हुए यह बात स्पष्ट हो गई 
कि शिक्षक गणुवत्तापरू्ण साहित्य और गणुवत्तापरू्ण प्रक्रियाए ँ
चाहत थे जिसने हितधारकों को आश्वस्त किया और पेशवेर 
विकास में रुचि को बढ़ाया ।

चूकँि चनुौतियाँ थीं इसलिए सावधानीपरू्वक यह कोशिश की 
गई कि पाठ्यक्रम विकास से लेकर कार्यक्रम के निष्पादन 
तक की गणुवत्ता सनुिश्चित की जाए । यद्यपि आयोजन स्थल, 
भोजन आदि की गणुवत्ता पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे लेकिन 
शिक्षकों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इनमें और 
अधिक सधुार करने पर ध्यान दिया गया । मॉड्यलू विकास 
और एमआरपी के विकास की प्रक्रियाओ ं में दो साल तक 
राज्य स्रोत व्यक्तियों में रुचि और धरै्य बनाए रखना मशु्किल 
था जो समहू के भीतर अस्थिरता का कारण बनी । हितधारकों 
के स्तर पर कार्यक्रम की अवधारणा की एक साझा समझ 
विकसित करना और सरकारी प्रणाली के स्तर पर समान गति 
बनाए रखना एक और चनुौती थी । चूकँि कार्यक्रम का पैमाना 
बहुत बड़ा था इसलिए सम्बन्धित ज़िलों को सम्बन्धित मदु्रित 
मॉड्यलू वितरित करना कठिन था, जिसके परिणामस्वरूप दरेी 
हुई ।
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रुद्रेश एस. अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के कलबरु्गी और यादगीर जिला संस्थानों के प्रमखु हैं । वे 2003 से फ़ाउंडेशन में कार्यरत हैं । वे शिक्षक पेशवेर 
विकास में रुचि रखते हैं । वे शिक्षक पेशवेर विकास पर अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन और कर्नाटक सरकार की संयकु्त पहल में योगदान करते रह ेहैं । उनसे 
rudresh@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै।  अनुवाद : नलिनी रावल 

शरुुआत में यह चनुौती भी सामने आई कि कार्यक्रम में शामिल 
लोगों को इसकी सामग्री और प्रक्रियाओ ंकी प्रकृति में किए 
गए प्रतिमान सम्बन्धी बदलाव के बारे में कैसे समझाया जाए 
उनके मन कई दशकों की धारणाए ँजड़ फैलाए बैठी हुई थीं । 
प्रारम्भ में उनसे खलुकर बात करवाने में कठिनाई हुई लेकिन 
अब 90 एसआरपी और राज्य के अधिकारी शिक्षक-शिक्षा के 
नए प्रतिमान के दतू बन चकेु हैं । 

कर्नाटक के लिए शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गरुु चतेना एक 

अनठूा अनभुव था और अन्य राज्य  कर्नाटक के इस अनभुव 
को समझने के लिए उत्सुक हैं । शिक्षकों के पेशवेर विकास में 
गणुवत्ता और सार्थकता के साथ संचालित चयन आधारित 
शिक्षक विकास का यह कार्यक्रम दीर्घकालिक, निरन्तर और 
संयोजित संलग्नता की अवधारणा पर आधारित ह ै जिसे परेू 
दशे में फैलाने की ज़रूरत ह ै। सबसे अधिक वांछनीय बात 
यह ह ै कि सभी शिक्षकों को चिन्तनशील होना चाहिए और 
भारतीय संविधान में व्यक्त समाज बनाने में योगदान दनेा 
चाहिए ।
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रम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा का कोर्स दो साल 
का होता ह,ै जो राज्य शकै्षिक अनसुन्धान और 
प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किया गया ह ैताकि 

नामांकित विद्यार्थियों को कौशल वदृ्धि का अवसर मिल सके 
और उनकी विशषेज्ञता के स्तर को प्रखर किया जा सके । 
पाठ्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि यह नियमित 
पाठ्यक्रम के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर के 
बराबर हो । 

कोर्स की संरचना भले ही अलग थी लेकिन डिप्लोमा 
विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण प्रदान किया गया था वह उनके 
कौशल का उतना ही प्रतिपादन करता ह ै जितना कि एक 
नियमित पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों का । प्रशिक्षुओ ं
को सप्ताह में एक बार कक्षा में पढ़ने के लिए आना होता था, 
या तो शनिवार को या रविवार को, जहाँ वे पाठ्यक्रम में बताए 
अनसुार किसी स्कू ल में पढ़ाते थे । इस प्रकार प्रशिक्षुओ ंको 
न केवल प्रशिक्षित किया गया और उनके कौशल को उन्नत 
किया गया, बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनभुव प्राप्त करने 
का अवसर भी प्रदान किया गया । शिक्षण, प्रशिक्षण और 
व्यावहारिक भागीदारी, जो एक अति आवश्यक घटक था, 
के इस सन्तुलित संश्लेषण के कारण प्रशिक्षु अपनी प्रतिभा 
निखारने तथा तकनीकी और व्यावहारिक रूप से एक सयुोग्य 
प्रशिक्षक बनने में सक्षम हुए ।

पाठ्यक्रम
गहन विचार-मन्थन और संशोधन के कई चक्रों के बाद जो 
अन्तिम पाठ्यक्रम बनाया गया उसकी तलुना नियमित प्रणाली 
के साथ की जा सकती थी । कोर्स की सभी आवश्यक सामग्रियों 
को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था और इसे विशषे रूप 
से इस समहू की आवश्यकताओ ंके अनरुूप बनाया गया था । 
शिक्षण-अधिगम सामग्री ऐसी थी जिसे शिक्षक आसानी से 
समझ सकें  और अपने मन-मस्तिष्क में बिठा सकें  । गणुवत्ता 
को सर्वोच्च प्रमखुता दी गई ।

परस्पर-विभागीय सहयोग
प्रशासनिक कार्यों की एक समकेित शृखंला बनाई गई 
थी जो प्रशिक्षुओ ं को कोर्स के प्रशिक्षकों, स्रोत व्यक्तियों, 

एससीईआरटी और केन्द्र के साथ जोड़ती थी । इसने एक 
मजबतू संरचना बनाने में मदद की जिसके कारण प्रशिक्षुओ ं
को सारी पाठ्यक्रम सामग्री, कार्यशालाए ँऔर कक्षाए ँसमय 
पर प्राप्त हो पाई ं। कोर्स की संरचना और पाठ्यक्रम सामग्री 
को सभी लिक पर अपडेट किया गया था और विभागीय 
अन्त:सम्बन्धन और संचार के परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम 
सामग्री पाने में प्रशिक्षुओ ंकोई दरेी नहीं हुई ।

डिजिटलीकरण और उपयोग में आसानी
प्रशिक्षुओ ंको कोर्स की सभी सामग्री हार्ड कॉपी के रूप में 
दी गई और साथ ही कोर्स का कार्यक्रम और संरचना के सभी 
विवरणों को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया गया । शिक्षण-
अधिगम सामग्री के परूक के रूप में आईसीटी सामग्री का 
उपयोग किया गया । कोर्स के दौरान प्रौद्योगिकी का सर्वोत्कृष्ट  
उपयोग किया गया और प्रशिक्षुओ ं को शिक्षण के लिए 
लैपटॉप और स्मार्टफोन के उचित उपयोग के बारे में भी बताया 
गया । प्रशिक्षण कार्यशालाओ ंके दौरान प्रशिक्षुओ ंको सीडी 
का उपयोग करके लगातार वीडियो आदि दिखाए गए । परूी 
प्रक्रिया और कार्यक्रम को नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट 
किया गया था ।

पंजीकरण
विद्यार्थियों का एक छोटा समहू पंजीकृत किया गया । स्रोत 
व्यक्तियों (आरपी) ने क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण 
कार्यशालाओ ंका आयोजन किया । ये आरपी मलू सलाहकारों 
से जड़ेु हुए थे ।

मूल्यांकन
प्रशिक्षुओ ं को जो असाइनमेंट दिए गए थे, उनमें कक्षा-
आधारित व्यावहारिक प्रश्न पछेू गए थे । इन उत्तरों का गम्भीर 
रूप से विश्लेषण और परीक्षण किया जाना था । प्रशिक्षुओ ंके 
व्यावहारिक अनभुव के आधार पर असाइनमेंट दिए गए थे 
जो अधिगम-प्रक्रिया का महत्वपरू्ण हिस्सा थे । इन्हें शिक्षण-
अनभुव में प्रशिक्षुओ ं को होने वाले अनभुव को ध्यान में 
रखते हुए तैयार किया गया था और इसलिए प्रशिक्षुओ ंको 
असाइनमेंट करते समय अपने मानसिक संकायों का परूा 
उपयोग करना होता था । असाइनमेंट के प्रश्नों का विश्लेषण 

अभ्यास के माध्यम से शिक्षा : प्रारम्भिक शिक्षा में 
डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का विहगंावलोकन
शालिनी झा

प्रा



अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व, अगस्त, 2018            83

अधिगम की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों की समझ का 
परीक्षण था और उनके व्यावहारिक अनभुवों का व्यक्तिनिष्ठ 
आलोचनात्मक मलू्यांकन था ताकि विद्यार्थी अनचुित तरीक़ों 
से असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर न द ेपाए ँ। 

इसके अलावा कैम्पस में यह सनुिश्चित करने के लिए अक्सर 
स्पॉट-चकेिग की जाती थी कि मॉड्यलू ठीक तरीक़े  से और 
योजना के अनसुार समझाया जा रहा ह ै।

अधिगम की योजना

शिक्षण विधि या ज्ञान की गहराई को परूी तरह से बाल-केन्द्रित 
होना था । इसका उद्देश्य यह था कि इसे इतना लचीला बनाया 
जाए कि आसानी से बच्चे के स्तर तक पहुचँा जा सके । सीखने 
की योजनाओ ंपर भी विशषे ध्यान दिया गया, जिसमें स्कू ल 
पर आधारित बहुत सारी गतिविधियाँ शामिल थीं । इसके 
लिए एक अलग पोर्टफ़ोलियो और रजिस्टर रखा गया था । 
इसके अलावा प्रशिक्षुओ ंको निर्देश दिया गया था कि वे सारी 
गतिविधियों की एक डायरी बनाए ँ जिससे कि उनके स्वयं 
के प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग हो सके । ये सभी कक्षा-आधारित 
समस्याओ ंके लिए स्कू ल-आधारित क्रियात्मक शोध योजना 

का हिस्सा थे । सकू्ष्म अवलोकन और मलू्यांकन इस परूी 
प्रक्रिया के प्रमखु कार्य थे ।

SCS स्क्रीनिग टीम में 40-50 सदस्य शामिल थे । उनका कार्य 
प्रशिक्षुओ ं की सहायता करना, उनकी निगरानी करना और 
उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करना था । 

प्रशिक्षुओ ंके लिए नियमित रूप से उनकी कार्यशालाओ ंमें 
भाग लेना आवश्यक था ।

समापन टिप्पणी
इन सभी अलग-अलग और परूक अभ्यासों के एक संयोजन 
के परिणामस्वरूप डिप्लोमा कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम को 
बहुत सफलता मिली जिसे डीएलएड के तहत नए शिक्षकों 
को प्रशिक्षित करने के इराद ेसे बनाया गया था और नियमित 
कोर्स के मॉड्यलू की बराबरी पर रखा गया । यह स्पष्ट था कि 
इस कार्यक्रम के अन्त में इसमें शामिल सभी लोगों की महेनत 
रंग लाई और प्रशिक्षुओ ंकी तकनीक, कौशल और ज्ञान का 
संवर्धन हुआ और वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े । पनुरावलोकन 
करें तो यह कहा जा सकता ह ैकि डिप्लोमा कोर्स एक सफल 
प्रयोग रहा और इसे जारी रखना चाहिए ।

शालिनी झा वर्तमान में परू्णिया, बिहार में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं । उन्होंने शिक्षा में स्नातक और अगँ्रेज़ी में 
स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की ह ै। वे बिहार के परू्णिया जिले में ODEAL में एक स्रोत व्यक्ति, मास्टर ट्रेनर और आपदा प्रबन्धन समन्वयक हैं । उनसे  
shalinijha443@gmail.com  पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै। अनुवाद : नलिनी रावल 
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सर्व शिक्षा अभियान (SSA) द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को हर वर्ष छह दिन का प्रशिक्षण दिया 
जाता ह ै। जिससे शिक्षा में हो रह ेबदलाव जैसे सीसीई, परीक्षा परिणाम में सधुार और कक्षा में प्रभावी शिक्षण जैसे मदु्दों 

को शिक्षकों तक पहुचँाया जा सके । अनदुान प्राप्त संस्थाओ ंके समायोजन से सरकारी सेवा में आने के बाद मझु ेभी पहली 
बार सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण में जाने का मौक़ा मिला । विद्या भवन में 14 वर्ष के कार्यकाल में कर्इ बार प्रशिक्षण 
के अवसर मिले थे । वही छवि मन में लेकर मैं उत्साह से सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण में पहुचँी । 

प्रशिक्षण छह दिन का था जिसमें तीन-तीन दिन दो विषय गणित व अगँ्रेज़ी पर प्रतिभागियों को कार्य करना था । पहले 
दिन प्रशिक्षण स्थल पर पहुचँने में और रजिस्ट्रेशन कराने जैसे कामों में ही आधा समय निकल गया । इसके पश्चात जब 
बात गणित विषय पर प्रारम्भ हुर्इ तो मास्टर ट्रेनर ने सबसे पहले समस्याए ँपछूी । जब सभी शिक्षकों ने समस्याए ँबतानी 
शरुू की तो वे भिन्न संख्या से लेकर इबारती सवाल और गिनती लिखने तक पहुचँ गई ं। परन्तु इन समस्याओ ंका हल तो 
किसी के पास नहीं था । ये समस्याए ँतो हर साल प्रशिक्षण में बतार्इ जाती हैं और निराकरण कुछ नहीं होता । पढ़ाया और 
सिखाया कैसे जाए ये शिक्षकों को समझ में नहीं आता । सभी शिक्षक चाह रह ेथे कि मास्टर ट्रेनर चर्चा को आगे बढ़ाए ँ
तो समस्याओ ंके कोर्इ समाधान निकलें । परन्तु मास्टर ट्रेनर ऐसा नहीं कर पाए । उनके पास इन कक्षाओ ंका कोर्इ अनभुव 
नहीं था और न ही कक्षा 1 से 5 की पाठ्यपसु्तकें  ही उन्होंने दखेी थीं । सो वे तो किसी प्रकार की चर्चा कर नहीं सके । 
उन्होंने फिर शिक्षकों से ही पछूा कि आप अपने अनभुव बताए ँकि जिनकी कक्षा में बच्चे ठीक-ठीक सवाल कर लेते हैं 
वे कैसे सिखाते हैं? अब गेंद फिर शिक्षकों के पाले में थी । शिक्षकों ने जो अनभुव बताए उनमें अधिकांश बातें बच्चों को 
किसी-न-किसी तरीक़े  से रटाना था जिसे वे कुछ समय याद रख लेंगे लेकिन अगले वर्ष फिर सिखाना पड़ेगा । यानी परूी 
बातचीत का कोर्इ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था और मास्टर ट्रेनर परूी प्रक्रिया में कोर्इ सहयोग नहीं कर पा रह ेथे ।

अगले दो दिन में भी गणित विषय पर कोर्इ ठोस कार्य नहीं हो सका क्योंकि समहू-कार्य में कोई एक-दो लोगों ने मिलकर 
चार्ट तैयार करके अपने विचार लिख दिए । अधिकतर साथी वार्तालाप में लगे रह ेया अपने अन्य कार्य निपटाते रह े। समहू-
कार्य में बने चार्ट रख दिए गए न कोर्इ प्रस्तुतीकरण हुआ, न कोर्इ सवाल-जवाब और न ही कोर्इ चर्चा । क्योंकि मास्टर ट्रेनर 
तो लगता था ऐसी कोर्इ तैयारी करके नहीं आए थे ।

ऐसा ही समय परूा हुआ सीसीई की डायरी भरने का । सीसीई की डायरी मास्टर ट्रेनर ने तो कभी दखेी भी नहीं ह ैऐसा लगा । 
क्योंकि जो शिक्षक पिछले वर्ष से उस डायरी को भर रह ेथे, उन्हीं से सारी बात पछूी गई ं। जिनमें कर्इ प्रश्नों के जवाब उनके 
पास भी नहीं थे । जैसे – डायरी में आप समहू की योजना कैसे लिखेंगे जो समहू आपने कक्षा में बनाए हैं, या अलग-अलग 
समहू के बच्चों का मलू्यांकन कैसे करेंगे, दो-तीन प्रश्न-पत्र बनाएगँे या एक ही तरह के प्रश्न-पत्र में सभी स्तर के सवाल 
होंगे आदि । इस डायरी से तो शिक्षक बेहद परेशान नज़र आए और प्रशिक्षण में भी कोर्इ बात समझ में न आने से सभी 
बेहद नाराज़ थे । इस तरह गणित के शिक्षकों को अपनी कक्षा में बदलाव लाने और बच्चों को सिखाने के लिए कुछ नया 
हासिल नहीं हुआ ।

अगले तीन दिन अगँ्रेज़ी विषय के लिए थे । यह विषय मरेे लिए भी नया था । मरेे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जिनके 
जवाब मझु ेजानने थे । यहाँ जब मास्टर ट्रेनर ने परिचय सत्र के बाद बात प्रारम्भ की तो अगँ्रेज़ी की समस्या और भी 
विकराल थी । अधिकांश शिक्षकों का मानना था कि बच्चों को पढ़ाए ँकैसे, उन्हें तो अगँ्रेज़ी पढ़ना-लिखना आता ही 
नहीं? इसका जवाब भी मास्टर ट्रेनर ने शिक्षकों से ही माँगा । सभी का परूा ज़ोर शब्दों की स्पेलिग याद करवाने पर 
था । मैंने पछूा सर स्पेलिग याद करने के बाद वे फटाफट अगँ्रेज़ी पढ़ लेते हैं । वे चपु थे, कुछ शिक्षकों ने ना में 
सिर हिला दिए, कुछ शिक्षक कहने लगे यही तो समस्या ह ैवे स्पेलिग याद करते ही नहीं । मरेे मन में फिर 
सवाल उछल रह ेथे । मैंने मास्टर ट्रेनर से पछूा कि पढ़ना-लिखना सिखाने से पहले भी तो कुछ 

सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभव
शहनाज़ ज़ाकिर
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क्रियाए ँहोती हैं जो भाषा सिखाने में मदद करती हैं । इस पर एक शिक्षक ने कहा जी सर भाषा सीखने 
में बोलना और सनुना एक ज़रूरी क्रिया ह ैजो हमें बच्चों के साथ करनी चाहिए । इस पर सहमति जताते हुए 

शिक्षकों से मास्टर ट्रेनर ने चर्चा की कि उन्हें भी कक्षा में बच्चों के साथ अगँ्रेज़ी में सरल वाक्य बोलने का प्रयास 
करना चाहिए जिससे पढ़ना सीखने में भी मदद मिल सकेगी ।

अगँ्रेज़ी विषय के समहू-कार्य में भी शिक्षकों ने कोर्इ रुचि नहीं दिखार्इ । शिक्षकों ने पसु्तक से नकल कर कुछ चार्ट बना 
दिए जिस पर गम्भीरता से न कोर्इ प्रस्तुति हुर्इ और न ही चर्चा । ऐसा ही हाल सीसीई डायरी का भी हुआ । क्योंकि अगँ्रेज़ी 
विषय में तो शिक्षक अलग-अलग समहूों की योजना समझ ही नहीं सके । इसलिए उन्होंने एक शिक्षक की भरी हुर्इ डायरी 
की फोटो कॉपी ही करवा ली ।  

इस तरह शिक्षक परेू प्रशिक्षण के दौरान वे तरीके ढँूढ़त रह ेजिसे अपनाकर वे स्कू ल जाकर वापस अपने काम को आसानी 
से कर सकें  ।

अन्त में सझुाव माँगे जाने पर भी उनका कहना था कि कोर्इ फ़ायदा नहीं ऐसे सझुाव दनेे से, इन पर कोर्इ ध्यान दतेा नहीं, 
प्रशिक्षण में कोर्इ सधुार तो होता नहीं । उनका कहना था कि हम तीन-चार साल से प्रशिक्षण में आ रह ेहैं और छह दिन 
ख़राब होते हैं कोर्इ लाभ नहीं होता जिसे अपनाकर हम अपने शिक्षण में सधुार कर सकें  । इस प्रकार आरोप-प्रत्यारोप के 
साथ प्रशिक्षण समाप्त हुआ ।

मैंने विद्यालय में (II ग्रेड) विज्ञान की अध्यापिका से पछूा आपका प्रशिक्षण कैसा रहा । उन्होंने कहा वैसे तो ठीक था । 
लेकिन हमें ये बात अच्छी सीखने को मिली कि कक्षा में पढ़ात समय बच्चों की भागीदारी कैसे बढ़ार्इ जाए । मैंने पछूा 
आपका प्रशिक्षण कहाँ था, तो पता चला विद्या भवन में था । कुछ मास्टर ट्रेनर सरकारी विद्यालय से और कुछ विद्या 
भवन से यानी सरकारी और प्राइवेट साथ-साथ । उन्होंने कहा विद्या भवन के मास्टर ट्रेनर ने तो पाठ्यपसु्तक के पाठ तक 
हमें पढ़ाकर सिखाया ।

अब मैं कुछ महत्त्वपरू्ण बातें ग़ैर-सरकारी शिक्षण संस्था में करवार्इ जाने वाली ट्रेनिग के बारे में बताना चाहती हू ँ। वहाँ 
प्रशिक्षण दनेे से पहले प्रशिक्षण दनेे वाले परूी योजना बनाते थे कि कितने सत्र होंगे और उनमें किन-किन बिन्दुओ ंपर 
चर्चा की जाएगी । परेू प्रशिक्षण के दौरान सभी सत्रों में खलुी चर्चा होती थी जिसमें शिक्षक अपनी समस्याओ,ं अनभुवों 
व मतों को भी रखते । इसी तरह परूी गम्भीरता से समहू-कार्य भी करवाया जाता था । समहू-कार्य का प्रस्तुतीकरण किया 
जाता जिसमें सभी समहू अपने-अपने विचार रखते । साथ ही अच्छे लेखकों के शिक्षा सम्बन्धी लेख भी पढ़ने को दिए 
जाते थे । जो शिक्षण के कर्इ आयाम को समझने में मदद करते । ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण में आना तो वहाँ भी शिक्षकों 
को बरुा लगता परन्तु प्रशिक्षण के बाद ऐसा नहीं लगा था कि कुछ नहीं हुआ, और समय बर्बाद हुआ । यानी प्रशिक्षण 
की सार्थकता तो थी । 

मझु ेसर्व शिक्षा अभियान के ग़ैर-सरकारी और सरकारी प्रशिक्षण में जो अन्तर समझ आया कि उसमें प्रशिक्षण दनेे वाले 
ज़्यादा गम्भीर थे, शिक्षकों की बात सनुते थे व ज़्यादा तैयारी करते थे । तो क्यों न सरकारी मास्टर ट्रेनर भी ज़्यादा गम्भीरता 
एवं तैयारी के साथ प्रशिक्षण दें । 

shenazakir@gmail.com
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परिचय
राजस्थान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं, 
जिनका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के भीतर समावेशन न करने 
की प्रथाओ ं और अन्तरालों को सम्बोधित करना ह ै। इन 
नवाचारों से यह प्रमाणित होता ह ैकि वंचित बच्चों की शकै्षिक 
आवश्यकताओ ंको परूा करने के साथ-साथ शकै्षिक योजना 
और उसे प्रदान करने के तरीक़ों में सधुार लाने के लिए सार्थक 
रणनीति विकसित की जा सकती ह ै।

लोक जमु्बिश या पीपल्स मवूमेंट फॉर एजकेुशन फॉर ऑल 
को जनू 1992 में भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 
स्वीडिश इटंरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (SIDA) के सहयोग 
से शरुू किया गया था । इसकी शरुुआत राजस्थान में प्राथमिक 
शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के मलू उद्देश्य से हुई थी । 1990 
की परियोजना के दस्तावेज़ के अनसुार इसका मखु्य उद्देश्य 
यह था कि ‘मखु्यधारा की शिक्षा प्रणाली को यह सनुिश्चित 
करने के उद्देश्य से विकसित, निरूपित, उत्प्रेरित और बदला 
जाए ताकि हर बच्चे को बनुियादी शिक्षा (कक्षा I से VIII 
तक) मिल सके ।’

लोक एक हिन्दी शब्द ह ैजिसका अर्थ ह ै‘लोग’ और जमु्बिश 
एक उर्दू शब्द ह ैजिसका अर्थ ह ै‘हरकत’ । दोनों शब्द मिलकर 
‘लोगों की हरकत’ और ‘लोगों के लिए हरकत’ के विचार 
को व्यक्त करते हैं । लोक जमु्बिश ने यह प्रयास किया ह ैकि 
शिक्षा के हर स्तर पर लोगों की सक्रिय और निरन्तर भागीदारी 
सनुिश्चित की जाए (चौधरी, 2003) ।

लोक जमु्बिश समदुाय और शिक्षा सेवा प्रदाताओ ंको जटुाने, 
प्रेरित करने और सक्रिय करने के ध्येय के साथ शरुू हुई । यह 
परियोजना इस विश्वास पर आधारित थी कि जो राज्य प्रारम्भिक 
शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्यों को परूा करने के लिए संघर्षरत 
था, वहाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने के लिए 
शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक महत्त्वपरू्ण कारक ह ै। इसलिए 
इसमें बच्चों की शिक्षा तक पहुचँ, प्रतिधारण और उपलब्धि 
से सम्बन्धित मदु्दों की फिर से जाँच करने पर बल दिया गया 

ह ै। परियोजना का पहला चरण 1992-1994 तक दो साल की 
अवधि के लिए था । इस चरण में लोक जमु्बिश  ने 25 ब्लॉकों 
में काम किया । परियोजना के दसूरे चरण (1995-1998)2 में, 
पहले चरण के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को मज़बतू करने और 
समकेित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । 1999 के 
बाद लोक जमु्बिश को अनिश्चितता के दौर का सामना करना 
पड़ा और कार्यक्रम में धीरे-धीरे गिरावट आई तथा 2003 में 
कार्यक्रम समाप्त हो गया ।

इस लेख में राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में बच्चों को शिक्षा 
दिलाने के प्रयास में लोक जमु्बिश द्वारा अपनाए गए तरीक़ों 
और प्रमखु रणनीतियों की चर्चा की गई ह ै। इसमें इस बात पर 
भी चर्चा की गई ह ैकि इस हस्तक्षेप से कौन-कौन-सी प्रमखु 
बातें सीखने को मिलीं ।

दृष्टिकोण 

लोक जमु्बिश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक गहन मिशन 
वाले तरीक़े  के माध्यम से विकेन्द्रीकरण, सर्वसम्मति निर्माण व 
साझदेारी, भागीदारी योजना व मलू्यांकन और गणुवत्ता के प्रति 
प्रतिबद्धता के सिद्धान्तों पर आधारित था ।

चूकँि लोक जमु्बिश एक प्रक्रिया संचालित परियोजना थी, 
इसलिए इस बात को लेकर एक स्पष्ट समझ थी कि इसके 
परिणाम सीध ेक्षेत्र में की गई शरुुआत और वितरित की गई 
प्रक्रियाओ ं पर निर्भर होंगे । इसलिए प्रबन्धन की संरचना 
इस मान्यता पर आधारित थी कि वास्तविक समस्या केवल 
आपरू्ति की नहीं थी, बल्कि अप्रयकु्त क्षमताओ ं की भी थी 
और यह बात विद्यालय द्वारा की गई भागीदारी की निम्न दरों 
से स्पष्ट हुई ।

परियोजना को लोक जमु्बिश परिषद के माध्यम से लाग ूकिया 
गया था, जो एक स्वतत्र स्वायत्त निकाय था और जिसे राज्य 
स्तर पर स्थापित किया गया था । लोक जमु्बिश कर्मियों और 
टीम को ध्यान से चनुा गया था और उनमें शिक्षा विभाग के 
भीतर के व्यक्तियों को भी लिया गया था, जिनमें से कइयों 
को राजस्थान में महिला विकास परियोजना और शिक्षाकर्मी 

1लेख के ड्राफ्ट पर टिप्पणियाँ दनेे के लिए शोभा लोकनाथन कवरूी की आभारी हू ँ।
21998 में भारत के परमाण ुपरीक्षण के मद्देनज़र SIDA ने परियोजना को दिया जाने वाला अपना समर्थन वापस ले लिया ।

शिक्षा में अभिनव कार्यक्रमों से प्राप्त सबक़ : लोक 
जुम्बिश - सभी की शिक्षा के लिए जन आन्दोलन1

शोभिता राजगोपाल
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परियोजना जैसे अन्य अभिनव कार्यक्रमों में काम करने का 
अनभुव था । इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी लिया गया जिन्हें 
विकास के क्षेत्र में काम करने का अच्छा अनभुव था ।

एक प्रक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम होने के नाते परिचालन की 
रणनीतियों में समदुाय की अधिकतम क्षमता पर ध्यान केन्द्रित 
किया गया । जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, उनमें से प्रमखु इस 
प्रकार हैं : 

•	 शिक्षा का प्रबन्धन

•	 सामाजिक सहभाग

•	 शिक्षा की गणुवत्ता

•	 जेंडर समानता सनुिश्चित करना

शिक्षा का प्रबन्धन
लोक जमु्बिश के प्रबन्धन का सिद्धान्त काफ़ी गम्भीर था, जो 
एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक था । 
शिक्षा के प्रबन्धन के लिए निचले स्तर के प्रबन्धन वाली कई 
संरचनाए ँस्थापित की गई थीं । लोक जमु्बिश में विकेन्द्रीकृत 
योजना की इकाई गाँव और विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन की इकाई 
विकास खण्ड था । एक संकुल/क्लस्टर बनाने के लिए 25-30 
गाँवों को एक साथ जोड़ा गया । प्रत्येक विकास खण्ड को पाँच 
से सात ससुम्बद्ध संकुलों में विभाजित किया गया था । संकुल 
स्तर के कर्मचारियों की यह ज़िम्मेदारी थी कि वे ग्रामीण स्तर 
पर लोक जमु्बिश के लक्ष्यों को परूा करें ।

प्रारम्भ में पाँच विकास खण्डों की पहचान की गई थी, जिसमें 
एक ऐसी ऊर्ध्वगामी नियोजन प्रणाली बनाने का प्रयास किया 
गया जो समदुाय की विविध शकै्षिक आवश्यकताओ ं को 
सम्बोधित कर सके । इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रेरक दल 
(कोर टीम जिसमें एक तिहाई से आधी संख्या महिला सदस्यों 
की थी) बनाया गया, भवन निर्माण समिति का गठन हुआ और 
फिर जटुाव और शकै्षिक सहायता के लिए ग्राम शिक्षा समितियों 
(VECs) और संकुल स्तर के समहूों की शरुुआत हुई । विकास 
खण्ड स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रबन्धन समिति ने 
सहायता प्रदान की और परियोजना की निगरानी की । राज्य 
स्तर पर अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति ने तिमाही आधार 
पर प्रगति की समीक्षा की (रामचन्द्रन, 2016) ।

गोविन्दा (1997) का कहना ह ैकि ‘लोक जमु्बिश की प्रबन्धन 
प्रणाली केन्द्रीकृत, पदानकु्रमित ढंग से कार्य करने के तरीक़े  
की विरोधी थी ।’ शकै्षिक योजना न केवल विकेन्द्रीकृत थी, 
बल्कि यह एक ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया भी थी । ज़मीनी स्तर पर हुए 
अनभुवों ने लोक जमु्बिश के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और/
या संशोधन में मदद की ।

सामदुायिक जटुाव
लोक जमु्बिश का एक प्रमखु पहल ूशिक्षा के लिए समदुाय को 
जटुाना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जहाँ माता-
पिता अपने बच्चों को स्कू ल भजेने के लिए खदु भी प्रेरित हों । 
परियोजना के दस्तावेज़ में काम करने वाले बच्चों, औपचारिक 
स्कू लों में न जा सकने वाली बालिकाओ,ं प्रवासी/ख़ानाबदोश 
परिवारों के बच्चों, आदिवासी बच्चों और विकलांग बच्चों 
के लिए विशषे व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार 
किया गया । जो बच्चे मखु्य धारा में शामिल नहीं हो पाए थे, 
उनको सक्षम बनाने पर भी ज़ोर दिया गया ।

समदुायों को जटुाने का प्रयास करने के लिए कुछ प्रमखु 
रणनीतियाँ विकसित की गई ं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

शाला मानचित्रण और माइक्रो-प्लानिंग
लोक जमु्बिश ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए केन्द्रीकृत 
योजना की ऐसी कुछ कमियों पर काब ूपाने के एक प्रभावी 
साधन के रूप में शाला मानचित्रण को चनुा जिनकी वज़ह से 
राजस्थान में सार्वभौमिक पहुचँ और भागीदारी सनुिश्चित नहीं 
हो पाई थी (गोविन्दा, 1998) ।

शाला मानचित्रण एक महत्त्वपरू्ण साधन था । इसका उपयोग 
सामाजिक जटुाव के लिए और समदुाय को अपने गाँवों में 
शकै्षिक स्थिति का विश्लेषण करने और प्राथमिक स्कू ली 
शिक्षा के लिए बच्चों की पहुचँ की योजना बनाने में शामिल 
करने के लिए किया जाता था । इस प्रक्रिया से क्षेत्र में बच्चों 
के लिए उपलब्ध शकै्षिक सवुिधाओ ंका व्यापक मलू्यांकन 
किया जा सका । इस अभ्यास के दौरान गाँव के प्रत्येक घर को 
एक मानचित्र पर दृष्टिगत रूप से चित्रित किया गया था । स्कू ल 
जाने वाली उम्र के बच्चों और उनके नामांकन की स्थिति का 
विवरण एकत्र किया गया और उसका मानचित्रण किया गया । 
स्कू लों की अवस्थिति और मौजदूा सवुिधाओ ंको भी मानचित्र 
पर दर्शाया गया था ।

शाला मानचित्रण की गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, स्कू ल का 
नक़्शा और स्कू ल सधुार कार्यक्रमों की तैयारी में शामिल होने 
से समदुाय के सदस्यों की भागीदारी को सदुृढ़ करने में मदद 
मिली । सामहूिक विश्लेषण से समदुाय को गाँव में मौजदूा 
शकै्षिक स्थिति को समझने में मदद मिली । शाला मानचित्रण 
में बालिकाओ ंकी स्थिति को समझने के लिए प्रमखु रूप से 
ध्यान केन्द्रित किया गया था । प्रारम्भ में तो बालिकाओ ंकी 
बेहद कम संख्या की सचूना मिली थी; तब यह निर्णय लिया 
गया कि ‘अनदखेी’ और ‘छिपाई गई’ बालिकाओ ंकी तलाश 
के लिए एक सचते प्रयास किया जाए ।

लोक जमु्बिश कार्यक्रम यह सनुिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध 
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था कि बस्ती के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध 
हो, इसलिए स्कू ल और ग़ैर-औपचारिक केन्द्रों में बच्चों की 
नियमित भागीदारी की योजना बनाने और उसे सनुिश्चित करने 
के लिए माइक्रो-प्लानिग (सकू्ष्म नियोजन) की गई । आमतौर 
पर गाँव में आवश्यक शकै्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के 
बाद माइक्रो-प्लानिग शरुू की जाती थी । लोक जमु्बिश में 
माइक्रो-प्लानिग परिवार-वार थी, जबकि मलू रूप से ग्राम 
शिक्षा समितियों (VEC) के सदस्यों और ग्राम समदुाय 
की मदद से लोक जमु्बिश के संकुल कर्मियों द्वारा बच्चा-
वार योजना और निगरानी की गई । ग्राम शिक्षा समितियों ने 
गैर-नामांकित बच्चों की पहचान की, सम्बन्धित परिवारों से 
सम्पर्क  किया और स्कू लों में बच्चों की उपस्थिति और स्कू ल 
में रुकने की नियमितता सनुिश्चित करने के लिए गतिविधियाँ 
शरुू कीं ।

माइक्रो-प्लानिग के दो साधन, जो धीरे-धीरे प्राथमिक शिक्षा 
के प्रभावी सार्वभौमीकरण के साधन बन गए, इस प्रकार हैं : 

(i) ग्राम शिक्षा रजिस्टर (ii) प्रत्येक स्कू ल और ग़ैर-औपचारिक 
शिक्षण केन्द्र द्वारा बनाया गया  प्रतिधारण/रिटेंशन रजिस्टर ।

माइक्रो-प्लानिग पर ज़ोर दनेे के कारण विभिन्न विकास 
खण्डों में विभिन्न पहलें हुई ंजैसे प्रवासी परिवारों के बच्चों 
के लिए कम लागत वाले छात्रावास की योजना बनाना, 
बीकानेर के लणूकरणसर में बालिकाओ ंके लिए बालशिविरों 
व आवासीय शिविरों की स्थापना और भरतपरु के कामां 
में मसु्लिम अल्पसख्यक बच्चों को सवुिधाए ँ प्रदान करना 
(राजगोपाल, 2003) ।

शिक्षा की गुणवत्ता
शिक्षा की गणुवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शिक्षकों 
और शिक्षक-शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि उस समय 
शरुू किए गए न्यूनतम अधिगम स्तर (एमएलएल) के आधार 
पर एक पाठ्यक्रम और शकै्षणिक पैकेज के सधुारों को आरम्भ 
करने और उन्हें बढ़ावा दनेे में मदद मिल सके ।

न्यूनतम अधिगम स्तर 
लोक जमु्बिश ने प्रत्येक चरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 
1986 द्वारा निर्धारित अधिगम के न्यूनतम स्तर को हासिल 
करने की आवश्यकता पर जोर दिया । तेरह पाठ्यपसु्तकों सहित 
कार्यपसु्तिकाओ ंको विकसित किया गया और उन्हें कक्षा 1 
से 5 में उपयोग में लाया गया । परूक शिक्षण-अधिगम सामग्री 
भी विकसित की गई और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया । 
एमएलएल आधारित पाठ्यपसु्तकों और शिक्षण विधियों को 

पहले 1992 में केवल 45 स्कू लों में शरुू किया गया ।

शिक्षक प्रशिक्षण
लोक जमु्बिश में गणुवत्तापरू्ण शिक्षा के मदु्दों को सम्बोधित 
करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण एक  महत्त्वपरू्ण रणनीति थी । 
शिक्षक की सकारात्मक सामाजिक छवि बनाने और निरन्तर 
प्रशिक्षण दनेे पर ज़ोर दिया गया । प्रशिक्षण से पहले शिक्षकों 
के साथ एक संवाद शरुू किया गया । प्रशिक्षण में शिक्षकों 
को प्रेरित करने और संवेदनशील बनाने के साथ-साथ उनके 
शकै्षणिक कौशल को तेज़ करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया । 
एमएलएल पर क्षमता आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किए 
गए थे । इन प्रशिक्षणों में सन्धान प्रशिक्षण और अनसुन्धान 
संस्था3 की भमूिका प्रमखु थी ।

सहज शिक्षा केन्द्र (ग़ैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्र)
मखु्यधारा की शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों की ज़रूरतों को 
परूा करने के लिए सहज शिक्षा केन्द्रों (एसएसके) की स्थापना 
की गई । एसएसके पहल इस बात पर आधारित थी कि शिक्षा 
और काम के बीच परस्पर विरोधी प्राथमिकताए ँ तभी हल 
हो सकती हैं जब कुछ यथार्थवादी विकल्प उपलब्ध हों । 
एसएसके को शरुू में सरकार द्वारा संचालित एनएफई केन्द्रों की 
तर्ज पर डिज़ाइन किया गया था । बाद में इन केन्द्रों का ध्यान 
ऐसी शिक्षा प्रदान करने पर था जो प्रासंगिक और आसानी से 
अनकूुलनशील हो तथा समग्र और रचनात्मक अधिगम को 
बढ़ावा द े।

शिक्षा बच्चों के दनैिक जीवन से सम्बन्धित थी । एसएसके 
में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में अधिक निवेश और बनुियादी 
सवुिधाओ ंको सनुिश्चित करने के प्रयास किए गए । प्रशिक्षकों 
के प्रशिक्षण में बहु-कक्षीय शिक्षण के सन्दर्भ में विषय सम्बन्धी 
ज्ञान और शकै्षणिक कौशल बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया 
गया । बाल केन्द्रित दृष्टिकोण, समय में लचीलापन, बच्चों 
की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम का अनकूुलन और उनके 
अनभुव को नए ज्ञान के साथ जोड़ने में समदुाय की व्यापक 
भागीदारी ने बड़ी संख्या में बच्चों, ख़ासकर बालिकाओ ं
को सन्दर्भ के अनरुूप संगत शिक्षा प्रदान करने में मदद की 
(राजगोपाल, 2003) ।

साम्यता सनुिश्चित करना
शकै्षिक पहुचँ और परिणामों में जेंडर समानता सनुिश्चित करना 
लोक जमु्बिश की प्राथमिकता थी । इस बात को लेकर एक 
स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक जेंडर समानता, महिलाओ ंकी 
गरिमा और स्थिति के मदु्दों को सम्बोधित नहीं किया जाता 

3 सन्धान शोध और प्रशिक्षण की एक एजेंसी थी जिसे मलूभतू रूप से लोक जमु्बिश में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया था ।
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तब तक समान शिक्षा की ओर बढ़ना सम्भव नहीं ह ै। प्रमखु 
रणनीतियों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं :

महिला समहूों को बढ़ावा दनेा
ग्रामीण स्तर पर गठित महिला समहूों ने महिलाओ ंकी इस 
बात में मदद की कि वे गम्भीर रूप से समाज में महिलाओ ंकी 
अवस्था और स्थिति का विश्लेषण कर सकें  और उसे शकै्षिक 
अवसरों और अभाव के मदु्दों से जोड़ सकें  । ऐसे कई उदाहरण 
थे जहाँ महिला-समहूों की सदस्याओ ंने स्कू लों के कामकाज 
और शिक्षक की उपस्थिति पर सख़्त नज़र रखी ।

अध्यापिका मचं 
एमएलएल प्रशिक्षणों में अध्यापिकाओ ं की कम भागीदारी 
ने अध्यापिका मचं का निर्माण किया, जहाँ अध्यापिकाओ ं
ने अपनी आवश्यकताओ ं और समस्याओ ं पर चर्चा की । 
अध्यापिकाओ ं को ये मचं अलगाव से बाहर आने और 
सशक्त महससू करने का एक प्रभावी माध्यम लगे । ये मचं 
अध्यापिकाओ ं की आत्म-छवि बनाने का एक महत्त्वपरू्ण 
साधन बन गए और इसके परिणामस्वरूप गाँवों में महिलाओ ं
के समहूों की आत्म-छवि भी विकसित हुई ।

संवादिका
महिलाओ ं के विकास से सम्बन्धित मदु्दों पर चर्चा करने के 
लिए एक और मचं की स्थापना की गई जिसे संवादिका कहा 
गया । इस मचं की कार्यसचूी में से एक कार्य यह था कि जेंडर 
की दृष्टि से सभी क्षेत्र स्तर की गतिविधियों की समीक्षा की 
जाए ।

बालिका शिक्षण शिविर
बालिका शिक्षण शिविर स्कू ल न जाने वाली बालिकाओ ंके 
लिए शरुू किए गए थे, जो स्कू ली शिक्षा के अवसर से चकू गई 
थीं । इसने बालिकाओ ंको मखु्यधारा की स्कू ली शिक्षा में फिर 
से प्रवेश दिलाने के लिए एक पलु बनाने के कार्यक्रम के रूप 
में कार्य किया । राज्य के सामाजिक-सांस्कृति क परिवेश को 
दखेते हुए इन आवासीय शिविरों में बालिकाओ ंको भजेने के 
लिए माता-पिता को समझाना और उन्हें इन शिविरों में बनाए 

रखना एक साहसिक क़दम था ।

लोक जमु्बिश से प्राप्त सबक़
लोक जमु्बिश परियोजना को राजस्थान में सार्वभौमिक शिक्षा 
के स्पष्ट इराद े के साथ लाग ू किया गया था । एकल बिन्दु  
प्रविष्टि के विपरीत इस परियोजना का उद्देश्य कई स्तरों पर 
मदु्दों को सम्बोधित करना था । एक विकास खण्ड के सभी 
औपचारिक और ग़ैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्र इस हस्तक्षेप 
के दायरे में आए ।

विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्तर की योजना और निर्णय लेने में 
लचीलेपन ने बड़ी संख्या में बच्चों को शकै्षिक धारा तक 
पहुचँने में सक्षम बनाया । इसके अलावा जेंडर को प्रमखुता दनेे 
वाली बात ने विभिन्न स्तरों पर उपयकु्त संस्थागत प्रणाली को 
स्थापित करने का नेततृ्व किया ।

परियोजना ने शकै्षिक प्रक्रियाओ ंके स्थानीय स्तर के प्रबन्धन 
को लाग ूकरके समदुाय और शकै्षिक वितरण प्रणाली के बीच 
की खाई को पाटने की कोशिश की । शिक्षा की आपरू्ति और 
माँग दोनों पहलओु ं पर ध्यान केन्द्रित करने से यह स्थापित 
करने में भी मदद मिली कि किसी भी शकै्षिक प्रयास को टुकड़ों 
में करने की बजाय निरन्तरता के साथ करना चाहिए ।

इस परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के 
लक्ष्य की दिशा में काम किया और ऐसा करने के लिए 
सरकारी एजेंसियों, शिक्षकों, ग़ैर-सरकारी संगठनों, निर्वाचित 
प्रतिनिधियों और समदुायों को सहभागी बनाया तथा एक 
समहू के रूप में सबके साथ मिलकर कार्य किया ।

निष्कर्ष

हालाँकि लोक जमु्बिश 2003 के बाद समाप्त हो गया लेकिन 
इसने बच्चों को शिक्षा दनेे के विचार की गति बढ़ाई और 
यह कार्यक्रम उन बच्चों तक पहुचँा जो मखु्यधारा की शिक्षा 
से बाहर रख े गए थे । यह एक ऐसी पहल थी जो धीरे-धीरे 
विकसित हुई और जिसने समदुाय-आधारित प्रक्रियाओ ं के 
माध्यम से शिक्षा महुयैा कराने से सम्बन्धित दीर्घकालिक मदु्दों 
को सम्बोधित किया ।
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क्षा सफल जीवन की आधारशिला ह ै : यह 
शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल दकेर सशक्त 
बनाती ह ैताकि उनका समग्र विकास हो सके । 

गणुवत्तापरू्ण शिक्षा उसे कहत हैं जो ज्ञान, कौशल, अभिवतृ्तियों 
और मलू्यों के बेहतर अधिग्रहण पर ज़ोर द ेताकि व्यक्ति को 
मानवीय, सामाजिक, राष्ट्रीय और सार्वभौमिक लक्ष्यों के साथ 
सही तरीक़े  से पेश आने में मदद मिले ।

स्कू लों में विकसित किए गए संज्ञानात्मक और ग़ैर-संज्ञानात्मक 
कौशल आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दतेे हैं । 
इससे शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य 
व्यक्ति बनने में मदद मिलती ह ैऔर साथ ही यह शान्तिपरू्ण, 
आनन्दपरू्ण और न्यायोचित समाज के निर्माण में महत्त्वपरू्ण 
भमूिका निभाता ह ै। अगर दशे के संसाधन के रूप में एक 
कुशल मानव का विकास करना ह ैतो स्कू लों में गणुवत्तापरू्ण 
शिक्षा प्रदान करना बहुत महत्त्वपरू्ण ह ै। गणुवत्ता के मानकों 
की दृष्टि से दखेें तो वर्तमान समय में दशे के विभिन्न हिस्सों में 
बच्चे असमान शिक्षा प्राप्त कर रह ेहैं, जबकि उनकी सफलता 
परूी तरह से गणुवत्तापरू्ण शिक्षा के उस स्तर से जड़ुी ह ै जिसे 
वे प्राप्त कर रह े हैं । यह एक तथ्य ह ै कि गणुवत्तापरू्ण शिक्षा 
प्राप्त व्यक्ति कुशलतापरू्वक ऐसे नवाचार करने में सक्षम होता ह ै
जिनसे आर्थिक विकास उन्नत होता ह ै।

दिल्ली के सरकारी के स्कू लों का वर्तमान परिदृश्य
दिल्ली भारत की राजधानी और एक मटे्रो शहर ह ै जहाँ 
गणुवत्तापरू्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान ह ै। दिल्ली में शिक्षा 
प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कू ल हैं जैसे निजी 
स्कू ल,सरकारी सहायता प्राप्त स्कू ल, दिल्ली नगर निगम 
(एमसीडी) द्वारा संचालित स्कू ल और शिक्षा निदशेालय द्वारा 
संचालित स्कू ल । इनके अलावा कई ग़ैर-मान्यता प्राप्त स्कू ल 
भी हैं जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समहू द्वारा संचालित किए 
जाते हैं ।

दिल्ली के स्कू लों में चालीस लाख से अधिक विद्यार्थी हैं 
और उनमें से अधिकांश एमसीडी और दिल्ली सरकार द्वारा 
संचालित स्कू लों में पढ़ते हैं । हाल के अध्ययन और सर्वेक्षणों 
में पाया गया ह ैकि दरु्भाग्य से बच्चों के अधिगम का स्तर बहुत 

कम ह ै: यह पाया गया कि दिल्ली में 14 से 18 वर्ष की आय ु
के यवुा अपनी मातभृाषा को धाराप्रवाह रूप से नहीं पढ़ सकते 
हैं और 50 प्रतिशत से अधिक या आध ेविद्यार्थी भाग के सरल 
सवाल हल नहीं कर सकते तथा अगँ्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हैं । 
उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में भी अधिगम की यही 
स्थिति पाई गई ह ै। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 
बताया गया ह ैकि कक्षा छह में केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थी 
ही हिन्दी की पाठ्यपसु्तकें  और दसूरी कक्षा की अगँ्रेज़ी की 
पाठ्यपसु्तकों को पढ़ सकते हैं ।

अधिगम के स्तरों का यह परिदृश्य हमें दरूदराज़ के ऐसे अन्य 
स्थानों के बारे में सोचने के लिए मजबरू करता ह,ै जहाँ शकै्षिक 
सवुिधाए ँप्रदान करना मशु्किल होता ह ै। विद्यार्थियों के अच्छे 
भविष्य के लिए उन्हें गणुवत्तापरू्ण शिक्षा दनेा महत्त्वपरू्ण ह ै। 
यनेूस्को (2014) ने सिफ़ारिश की थी कि शिक्षा की गणुवत्ता 
के सभी पहलओु ं में सधुार होना चाहिए और सभी की 
उत्कृष्टत ा सनुिश्चित की जानी चाहिए ताकि सभी को मान्यता 
प्राप्त और औसत दर्जे के अधिगम परिणाम प्राप्त हों, विशषे रूप 
से साक्षरता, गणना और आवश्यक जीवन कौशल में ।

नवाचारों की आवश्यकता
2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस महान उद्देश्य के 
साथ लाग ूकिया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आय ुके प्रत्येक 
बच्चे को शिक्षा मिले (1 से 8वीं तक की कक्षाओ ंको ध्यान 
में रखते हुए) और उसके लिए शिक्षा सलुभ हो । यह अधिकार 
केवल शिक्षा पाने का अधिकार नहीं ह,ै बल्कि यह प्रत्येक 
बच्चे को गणुवत्तापरू्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दतेा ह ै।

विद्यार्थियों में अधिगम के स्तर की वर्तमान स्थिति को दखेते 
हुए इस बात पर ज़ोर दनेा ज़रूरी हो जाता ह ैकि अधिगम की 
कठिनाइयों को दरू करने के लिए कुछ नई और अभिनव शिक्षण-
अधिगम प्रक्रियाओ ंको अपनाया जाए । शिक्षा की गणुवत्ता में 
नवाचार बहुत ज़रूरी ह ैताकि एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो 
सके जो प्रभावी ढंग से संवाद कर सके, आलोचनात्मक और 
तर्कस गत रूप से सोच सके, सहयोग के साथ काम कर सके 
और अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय ले सके । इसलिए 
अब वक़्त आ गया ह ैकि पाठ्यचर्या की समीक्षा की जाए और 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा :  
दिल्ली सरकार की पहलें
मोहम्मद सुहलै और वसीम अहमद खान

शि
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नवीन पद्धतियों पर ज़ोर दिया जाए ताकि गणुवत्तापरू्ण शिक्षा 
प्रदान करने के मार्ग में आने वाली बाधाओ ंको दरू किया जा 
सके ।

दिल्ली सरकार द्वारा की गई पहलें
लकु बियॉन्ड बेसिक्स, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 
(एएसईआर, 2017) में बताया गया ह ैकि 14-18 आय ुवर्ग 
के 86 प्रतिशत यवुा, चाह ेवे स्कू ल में हों या कॉलेज में, अभी 
भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हैं और यह दावा 
किया गया ह ैकि इस आय ुवर्ग का लगभग 25 प्रतिशत अभी 
भी अपनी ही भाषा के मलू पाठों को धाराप्रवाह रूप नहीं पढ़ 
सकता । उनमें से केवल 43 प्रतिशत ही तीन अकंीय संख्या में 
एक अकंीय संख्या का सही तरीक़े  से भाग दनेे में सक्षम हैं ।

कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में भी ह,ै लेकिन दिल्ली सरकार 
ने कठिनाइयों को दरू करके गणुवत्तापरू्ण शिक्षा सनुिश्चित करने 
के तरीक़े  खोजने की कोशिश की ह ै। सरकार ने शिक्षकों, 
विद्यार्थियों और शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया की गणुवत्ता 
बढ़ाने के लिए कुछ प्रमखु कार्यक्रम शरुू किए ।

जनू 2016 में ‘चनुौती’ नामक एक कार्यक्रम शरुू किया गया 
जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 के बीच अधिगम के अन्तराल 
को समाप्त करना और यह सनुिश्चित करना था कि कक्षा 9 
में कोई ड्रॉपआउट न हो । कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को दो 
समहूों (प्रतिभा और निष्ठा) में और कक्षा 9 के विद्यार्थियों को 
तीन समहूों (प्रतिभा, निष्ठा और विश्वास) में, उनके सीखने के 
स्तर के अनसुार, विभाजित किया गया था । शिक्षकों से कहा 
गया कि वे पढ़ाने के लिए पाठ्यपसु्तक और व्याख्यान पद्धति 
का पालन करने की बजाय उपयकु्त तरीक़े  अपनाए ँ। शिक्षकों 
के लिए विशषे प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए और उनके 
लिए विशषे सामग्री को डिज़ाइन और विकसित किया गया 
ताकि अधिगम के बनुियादी कौशल यानी पढ़ना, लिखना और 
बनुियादी गणितीय क्षमता मज़बतू की जा सके ।

दिल्ली सरकार की एक और पहल मेंटर शिक्षकों की 
नियकु्ति ह ै। स्कू लों में शिक्षकों को ऑनसाइट शकै्षणिक और 
अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा निदशेालय के 
स्कू लों से लगभग 200 शिक्षकों का चयन किया गया ह ै। एक 
मेंटर शिक्षक को हर हफ़्ते पाँच या छह स्कू लों का दौरा करना 
होता ह ैऔर जहाँ आवश्यक हो वहाँ अध्यापन और शिक्षण 
का निरीक्षण करना होता ह ैतथा शिक्षकों की सहायता करनी 
होती ह ै।

इसके अलावा सरकार ने स्कू ल में शिक्षकों की सहायता करने 
के लिए शिक्षक विकास समन्वयक की एक और योजना शरुू 
की । इन समन्वयकों का काम शिक्षकों का कौशल बढ़ाने में 

मदद करना, शिक्षकों और स्कू ल प्रशासन को फीडबैक प्रदान 
करना, मेंटर शिक्षकों के सम्पर्क  में रहकर उनके ख़ुद कौशल 
में सधुार करने में मदद करना आदि; और ऐसा करने के लिए 
वे गहन विचार-मन्थन करते और ऐसे समाधान खोजते जिनसे 
उनके स्कू लों के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद हो सके । 

दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शरुू की गई एक और योजना 
‘मिशन बनुियाद’ ह,ै यह योजना 11 मई 2018 को शरुू हुई 
और 30 जनू 2018 को समाप्त हुई । मलू रूप से यह योजना 
पहले शरुू की गई योजना का ही विस्तार ह ै जिसे ‘रीडिग 
कैम्पेन’ के रूप में जाना जाता ह,ै जिसे कक्षा 6 से 8 तक 
के विद्यार्थियों के पठन कौशल से सम्बन्धित मदु्दों को हल 
करने और सम्बोधित करने के लिए शरुू किया गया था । इस 
अभियान के लिए बनुियादी अवधारणाओ ंपर ध्यान केन्द्रित 
करने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) को विकसित 
और संचालित किया गया था । सरकार द्वारा यह दावा किया 
गया कि ‘रीडिग कैम्पेन’ की पहल के अच्छे परिणाम आए 
और लगभग 75,000 विद्यार्थियों ने धाराप्रवाह रूप से 
पढ़ना सीखा और 90,000 विद्यार्थियों ने बनुियादी गणितीय 
संक्रियाओ ं को हल करना सीखा । हालाँकि यह भी बताया 
गया ह ैकि लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी अभी भी वांछित स्तर 
से नीच ेहैं । इसलिए लेखन और बनुियादी संख्यात्मक क्षमता 
से जड़ेु मदु्दों के समाधान के लिए मिशन बनुियाद का शभुारम्भ 
किया गया ।

यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा शरुू की गई अन्य पहलों जैसे 
‘प्रगति शृखंला’ का उल्लेख किया जाना चाहिए । यह ‘बिना 
बोझ के शिक्षा’ के सिद्धान्त पर आधारित ह ै। कक्षा 6 से 8 
के लिए अगँ्रेज़ी, हिन्दी, गणित, विज्ञान और सामाजिक 
विज्ञान विषयों के लिए बनुियादी शिक्षण सामग्री का एक सेट 
विकसित किया गया था । इस सामग्री को छापकर सरकारी 
स्कू लों के प्रत्येक विद्यार्थी को मफु़्त में दिया गया जिससे 
उनके सीखने के अनभुवों का संवर्धन हो । सरकारी स्कू लों में 
कक्षा 6 के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन दिल्ली 
सरकार की एक और उल्लेखनीय पहल ह ै। यह अभियान इस 
विचार पर आधारित ह ैकि विद्यार्थियों को स्कू ल के माहौल 
से परिचित कराया जाए और एनसीएफ़ 2005 द्वारा बताए 
गए अधिगम के गतिविधि-आधारित अनभुवों पर ज़ोर दिया 
जाए । ग्रीष्मकालीन शिविर में कला और शिल्प, पढ़ना और 
लिखना, खले, नतृ्य तथा संगीत जैसी विभिन्न गतिविधियाँ 
आयोजित की जाती हैं जिनमें भाग लेकर विद्यार्थी सीख पाए ँ
और विभिन्न कौशल हासिल कर पाए ँ।

दिल्ली सरकार की एक और पहल कला उत्सव ह ै। इसे अन्य 
राज्यों के सौन्दर्यशास्त्र, विरासत, रीति-रिवाजों, संस्कृति  और 
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परम्पराओ ंके बारे में विद्यार्थियों को बताने और जागरूक करने 
के उद्देश्य से शरुू किया गया था । यह पहल शिक्षा में कला 
को और संगीत, रंगमचं, दृश्य कला और शिल्प के माध्यम से 
विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा 
दतेी ह ै।

दिल्ली सरकार का एक और महत्त्वपरू्ण क़दम मगेा पेरेंट टीचर 
मीटिग्स (MPTMs) की स्थापना ह ै। इसकी वजह से शिक्षकों 
और अभिभावकों को हर महीने मिलने का अवसर मिला और 
उनके बीच संचार सम्बन्धी अन्तराल को पाटने में मदद मिली । 
इसके अलावा विद्यार्थियों के अधिगम और विकास के बारे में 
उचित फीडबैक प्रदान करने का मौक़ा भी मिला । ऐसा होने से 
शिक्षक और माता-पिता के बीच सामजंस्यपरू्ण और सौहार्दपरू्ण 
सम्बन्ध भी विकसित होता ह ै।

योजनाओ ंका SWOC विश्लेषण
योजनाओ ंके गुण 
•	 सरकार द्वारा शरुू की गई योजनाए ँ यह दर्शाती हैं कि 

सरकारी स्कू लों के विद्यार्थियों के अधिगम के माहौल की 
बेहतरी के लिए सरकार स्पष्ट इरादा और इच्छा रखती ह ै।

•	 दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का 25 प्रतिशत 
विद्यार्थियों और शिक्षकों के शकै्षिक वातावरण के संवर्धन 
और बेहतरी के लिए ख़र्च किया ह ै।

•	 परूक और उपचारात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान 
की जाती ह ै।

•	 नियमित रूप से शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित करके 
शिक्षकों को शकै्षिक जानकारी दी जाती ह ै।

•	 शिक्षक विकास समन्वयकों द्वारा शकै्षणिक हस्तक्षेप करके 
फीडबैक दिया जाता ह ै।

•	 विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने के लिए सामदुायिक 
भागीदारी ।

•	 शिक्षक इस तरह के कार्यों का लगातार समर्थन करते हैं, 
हालाँकि इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता ह ै।

योजनाओ ंकी कमियाँ
•	 विद्यार्थियों की भागीदारी अपेक्षा के अनसुार नहीं ह ै

: केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में इन 
कक्षाओ ंमें भाग लेते हैं, क्योंकि वे गर्मियों की छुट्टियों में 
अपने गाँव/शहर जाना पसन्द करते हैं और ऐसी कक्षाओ ं
में नहीं जाना चाहत हैं ।

•	 सरकारी स्कू ल पहले से ही शिक्षकों की संख्या को लेकर 
कठिनाई का सामना कर रह े हैं । इसके अलावा लगभग 

200 शिक्षकों को मेंटर शिक्षकों के रूप में प्रतिनियकु्त 
किया गया ह ैऔर पहले से नियकु्त शिक्षकों में से 1029 
शिक्षक, शिक्षक विकास समन्वयकों के रूप में काम कर 
रह ेहैं,  इस प्रकार शिक्षकों से सम्बन्धित कठिनाई और बढ़ 
जाती ह ै।

•	 अधिकतर अतिथि शिक्षक मिशन बनुियाद में शामिल हैं ।

•	 शिक्षकों को कोई अतिरिक्त प्रशसंा या प्रोत्साहन नहीं दिया 
जाता जिससे प्रेरित होकर वे स्थिति में सधुार लाने के लिए 
अतिरिक्त प्रयास करें ।

•	 सरकार वास्तविक अधिगम पर ज़ोर दनेे की बजाय 
विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षक की डायरी, जलपान के 
वितरण जैसी चीज़ों के आकँड़े माँगती ह ै।

अवसर
•	 सरकार, स्कू ल प्रशासन के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी 

सीखने के माहौल को बेहतर बनाने का अवसर मिलता ह ै
ताकि विद्यार्थी पढ़ने, लिखने तथा बनुियादी अकंगणितीय 
समस्याओ ंको हल करने पर विशषे ध्यान दतेे हुए बेहतर 
तरीक़े  से सीख सकें  । 

•	 इसके अलावा ये पहलें सरकारी स्कू लों के अकादमिक 
वातावरण में सधुार के लिए अनवुर्ती कार्यक्रमों को लाग ू
करने के अवसर प्रदान करती हैं ।

•	 सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने से शिक्षकों को वर्तमान 
समय की आवश्यकताओ ंके अनसुार अपने मौजदूा ज्ञान 
और कौशल में सधुार करने का मौक़ा मिलता ह ै।

•	 इसी तरह विद्यार्थियों को अपनी अकादमिक कमजोरियों 
को दरू करने का भी मौक़ा मिलता ह,ै विशषे रूप से 
पढ़ने, लिखने और बनुियादी अकंगणितीय समस्याओ ंके 
सम्बन्ध में ।

चुनौतियाँ
•	 अधिक संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति सनुिश्चित 

करना प्रशासन के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी सबसे 
चनुौतीपरू्ण काम ह ै।

•	 अलग-अलग कार्यक्रमों को एक के बाद एक करना और 
दिए गए दिशानिर्देशों के अनसुार नियमित पाठ्यक्रम बनाए 
रखना मशु्किल ह ै।

•	 शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को गर्मी की चिलचिलाती 
धपू में आने के लिए प्रेरित करना भी एक कठिन काम ह ै।

•	 ऐसी योजनाओ ंऔर पहल का वास्तविक मलू्यांकन करना 
एक बड़ी चनुौती ह ै।
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मोहम्मद सहैुल एक शिक्षक हैं । उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से शिक्षा में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की ह ै। उन्होंने आउटडोर शिक्षा, 
प्रयोगात्मक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और आईसीटी में विविध और बहुआयामी रुचि दिखाई ह ै। उन्होंने कार्यरत शिक्षकों के सतत पेशवेर विकास के लिए 
आउटडोर शिक्षा पर आधारित एक प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया ह ै। उनसे msuhall.edu@gmail.com पर सम्पर्क  किया जा सकता ह ै।

वसीम अहमद खान शिक्षक प्रशिक्षण और ग़ैर-औपचारिक शिक्षा विभाग (IASE), शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में 
प्रोफ़ेस र हैं । उन्हें 30 से भी अधिक वर्षों का कार्यानभुव ह ैऔर वे सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा, मार्गदर्शन व परामर्श, पर्यावरण शिक्षा, 
शकै्षिक प्रशासन व पर्यवेक्षण, अल्पसख्यक शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक मदु्दों और उच्च शिक्षा के विशषेज्ञ हैं । उनसे wak.jmi@gmail.com  पर 
सम्पर्क  किया जा सकता ह ै।  अनुवाद : नलिनी रावल

निष्कर्ष
विगत समय में यह दखेा गया ह ैकि सरकारों ने केवल बनुियादी 
ढाँच ेको बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग प्रमखुों को धन 
आवंटित करने में असावधानी बरती जिसके परिणामस्वरूप 
प्रति बच्चे के खर्च में वदृ्धि हुई लेकिन स्कू लों के प्रदर्शन में 
कोई सधुार नहीं हुआ । इस बार दिल्ली सरकार ने शिक्षा 
प्रणाली को प्राथमिकता दी ह ैऔर विद्यार्थियों के साथ-साथ 
शिक्षकों के लिए शकै्षिक अवस्था और शकै्षिक वातावरण को 
संवर्धित करने और बेहतर बनाने के लिए अपने बजट का बहुत 
बड़ा भाग ख़र्च किया ह ै। सरकार ने समझदारी के साथ क़दम 
उठाया और बनुियादी ढाँच ेमें सधुार के अलावा गणुवत्तापरू्ण 

शिक्षा सनुिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाए ँ शरुू कीं । 
इसने विद्यार्थियों को बिना बोझ के शिक्षा दिलाने के अवसर 
प्रदान किए और ‘आनन्दपरू्ण शिक्षण-अधिगम’ दृष्टिकोण 
की सहायता से उनके अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों को दरू 
किया । हालाँकि शिक्षकों और प्रशासन के लिए अलग-अलग 
कार्यक्रमों को एक के बाद एक करना और दिए गए दिशानिर्देशों 
के अनसुार नियमित पाठ्यक्रम बनाए रखना चनुौतीपरू्ण ह ै।

इस सबके बावजदू शिक्षकों को इतनी ईमानदारी से काम करते 
दखेना और ऐसे बदलावों का समर्थन करते हुए दखेना बहुत 
उत्साहजनक ह ैजिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता ह ै।

mailto:msuhall.edu@gmail.com
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